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 9eYE १६  FEAR  को  इरोड  पर  कोचीन  एक्सप्रेस  की  दुर्घटना  पद  Rok

 रन  दानों  की  मांगें  प  ६१-८२

 चित्त  मंत्रालय  US Rls 2

 वित्त  विधेयक

 विचार करने  का  प्रस्ताव  YG  y—-NEo¥

 ६०४५-१६

 विनियोग  २)  विधेयक  पारित  पु  ०  T—oy

 दैनिक  संडे पिता  YE  Pe—2R

 ate:  मोदी मौखिक  उ उत्तर  वाले  Fea  में  किसी  नाम  पर  चैकित  यह  +
 चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 प्रश्न  को  सभ  में  उसी  सदस्य  नें  वास्तव  में  पूछा  था  ।
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 लोक-सभा

 PEXE  १८८१

 cerca  me

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 सिक्का  पत्तन  का  विकास

 श्री स०  न्‌०  सामन्त
 * eae

 श्री  सुबोध  हंसना

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राटरडम  पत्तन  के
 उप

 निदेशक  सिक्का
 पत्तन  गये

 थे  ;

 यदि  तो  उन्होंने  किस  विकास का  सुझाव  दिया है

 तो  क्या  उसे  गहरा  पत्तन  बनाया जा  सकता है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  al  |

 श्री  पोस्थुमा  के  प्रतिवेदन  की  अग्रिम  प्रतिलिपि  इस  मंत्रालय  में  एक  सप्ताह  हुजरा  प्राप्त

 हुई थी  जिसकी  जांच की  जा  रही है
 ।

 इसका  निर्णय  भारत  सरकार  द्वारा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  गहन  विकास  करने

 के  लिये  मध्यवर्ती  पत्तन  की  स्थापना  हेतु  उपयुक्त  स्थान  का  चुनाव  करने  के  बारे में  नियत  की  गई

 मध्यवर्ती  पत्तन  विकास  समिति  की  सिफारिशों  पर  निसार  करेगा  ।

 श्री  स०  चे  सामन्त :  क्या  कांडला पर  विचार  करते समय  सिक्का  पतन  के
 *  मामले पर

 विचार  किया  गया  था ?

 fait राज  बहादुर  जहां  इस  पर  पश्चिमी तट  बड़े  पत्तन  विकास  समिति  द्वारा  विचार

 किया गया  थी  ॥

 श्री  स०  च०  सामन्त  :  क्या  यह  स नत  नहीं  fo  पर तर  नहं  वहा पर  एक
 | 6: जय

 अच्छा  खे OS
 for शा बासा  सीमेंट  का

 खाना  है  उसके  ग्रास-पास की  जमीन  भ्रमणी  है  ?  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  सरकार  शीघ्र  ही  इस

 मामले  में  विचार  करने  जा  रही  है
 ?

 ्  —

 मूल  मंप्रेज़ी  में

 ywioe
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 fart  राज  बहादुर
 :

 सीमेंट  का  कारखाना  तो  वहां  है
 ।

 वहां
 की  ग्रास-पास की  जमीन

 के  बारे

 में  जो  कुछ  जानकारी  हमें  है  उससे  स्पष्ट  है  कि  वह  कांडला  से  उसकी  तुलना  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  सिक्का

 के  बारे  में  हम  दिलचस्पी  रखते  हैं  किन्तु  प्रश्न  यह  है
 कि

 क्या
 उसका  विकास  एक  बड़े  पत्तन के

 रूप  में  हो  सकता  है  ।

 सुबोध  इस  पत्तन  से  होकर  प्रतिशत  कितने
 प्रतिशत  माल

 जाता-जाता

 है

 महोदय  कांडला  सिक्का  ?

 श्री  सुबोध
 सिक्का  |

 श्री  राज  बहादुर
 :

 मैं  एक  दम  नहीं  कह  सकता  किन्तु  वहां  एक  सीमेंट  का  कारखाना  है

 सीमेंट  भ्रघिकांश  निर्यात  वहीं  से  किया जाता  है  |

 श्री  क्या  यह
 सच

 नहीं
 कि

 सिक्का  एक  प्रौद्योगिक  क्षेत्र है
 उसके

 प्रेस-पास

 main  उद्योगों  का  विकास  किया  जा  सकता है  ?

 श्री राज  बहादुर  :  यही  तो  में  कहता  हूं
 ।

 वहां  प्रौद्योगिक पत्तन  के  विकास की  क्षमता

 कौर  सं भावनाएं दोनों  ही  हे  ।  हां  यह  हो  सकता  है  कि  वह  एक  बड़े  पत्तन  के  रूप  में  न  हों  ।

 सुबोध  हंसदा : प्रथम प्रथम
 पंचवर्षीय  योजना

 में  ak  अब
 तक  इस  पर  कितनी  राशि

 व्यय  की  गई  है
 ?

 श्री राज  बहादुर  :
 क्या  सिक्का  पर  ?  प्रथम  योजना  काल  में  नौवहन  संबंधी  सुधार

 प्रकाश  व्यवस्था  के  लिये  १२,०००  रुपये  व्यय  किये  गये  ।  द्वितीय  योजना  में  कोई  उपबन्ध न  हीं

 है  ।

 स्टेशनों पर  बिजली  लगान

 +

 सुबोध
 :

 T*  echo.  <  श्री
 स०

 च०  सामन्त
 :

 रा०
 च०  साझी

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल में  ग्राम  विद्युतीकरण  योजना  के  अंतगर्त  आने

 वाले  रेलवे  स्टेशनों  पर  बिजली  लगाने  के  बारे  में  कोई  कार्यक्रम  तैयार किया  गया  है  ;  कौर

 am  विद्युतीकरण योजना  में  ऐसे  कितने  स्टेशन  शामिल  किये  जायेंगे
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 ब०  :  शर  द्वितीय  योजना  में  eso

 स्टेशनों  पर  बिजली  लगाने  का  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  है  ।  इनमें वे  स्टेशन भी  शामिल  हैं  जिनमें

 राज्य  सरकारों  की  ग्राम  विद्युतीकरण  योजना  के  श्रधीन  विद्युत  उपलब्ध  होगी  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :
 क्या  यह  सच  है  कि  द्वितीय  योजना  काल  में  विद्युतीकरण  की  प्रगति  बहुत

 धीमी  रही  यदि ऐस  है  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 मूल  wit  में
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 tan  सें०  व०  राम स्वामी :
 जी

 नहीं
 ।

 योजना  में  जिन
 €८०  स्टेशनों

 के  बारे  में
 कार्यक्रम

 बनाया  गया  था  उनमें  से  ६००  स्टेशनों  पर  बिजली  लग  चुकी  है
 ।

 इस  वर्ष  १७५  स्टेशनों पर  कौर

 बिजली  लगाते  का  काम  किया  जायेगा  at  आगामी वर्ष  R04  स्टेशनों पर  काम  पुरा हो  जायेगा  |

 श्री  इतिहास  सिंह
 :

 क्या  गोरखपुर  मुख्यालय  के  पूर्वोत्तर  रेलवे  ने  गोरखपुर  के  जलविद्युत
 डिवीजन  से  बिजली  ली  यदि ऐसा  है  तो  उसने  वहां  से  कितनी  बिजली  ली  है  ?

 कितनी  बिजली

 मिल  सकती  sat उस  लाइन  के  सारे  स्टेशनों पर  बिजली  क्यों  नहीं  लगवाई  जाती  है  ?

 poems  महोदय  :  यह  €८०  स्टेशनों  में  से  एक  है
 |

 क्या  वह  यह  करत ेहैं  कि
 माननीय

 मंत्री  इस  बारे  में  सारी  जानकारी  अ्रपने  साथ  रखते  है
 ?

 fat  सिहासन सिंह  :  में  मुख्यालय की  बात  कर  रहा था  |

 toes  महोदय  :  यदि  माननीय  मंत्री  सारी  जानकारी  रखते  हों  तो  बता  दें  क्योंकि  वह

 दक्षिण  भारत  के  रहने  वाल ेह
 ।

 श्री  सें०  व०  राम स्वामी  इसको  कार्यक्रमानसार  किया  जायेगा  |

 श्री ao  ब०  विट्ठल राव  :  प्राक्कलन  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  जहां तक  विद्युत

 उपलब्ध  होगी  ऐसे  सारे  स्टेशनों  पर  बिजली  लगवा  दी  जायेगी ।  क्या  तब  से  उन  सारे  स्टेशनों पर

 बिजली  लगवा  दी  गई  है  जहां  बिजली  उपलब्ध  है  क्योंकि  रेलवे
 ats

 ने  यह  सिफारिश  स्वीकार कर  ली
 >
 bed  |

 श्री  सें०  वें०,रामस्वामी  :  इस  सिफारिश  के  बारे  में  कठिनाई  यह  है  कि  यात्री  सुविधा  निधि

 में  से  १५  करोड़  रुपय इस  काम  के  लिये  भ्रावंटित  कर  दिये  गये  हैं  जिसमें  से  १३  करोड़  रुपये  पहले

 ही  समाप्त  हो  चुके
 हूं

 ।  a  केवल  दो  करोड़  रुपये  बचे  हूं  जिसमें  से  न  केवल  बिजली  ही  लगनी है  किन्तु

 अन्य  सभी  सुविधा  जसे  प्रतीक्षालयों  शादी  की  व्यवस्था  भी  तो  करनी है  ।  wea  चीजों  के

 साथ  ही  यह  काम  होगा  |

 fat स०  ब्र  सामन्त  :  निधि  की  कमी  के  कारण  कितने  स्टेशनों  पर  बिजली नहीं  लग

 सकी  यद्यपि  बिजली  rat  उपलब्ध  थी  ?

 श्री  सें०  व०  राम स्वामी  :  इसके  लिये  मैं  पूर्वे  सुचना  चाहुंगा  |

 pat  श्रीनारायण दास  :  चुनाव  किस  आघार  पर  किया  गया  क्या  किसी  बिजलीघर

 का  समीप  होना  इसका  आघार  रखा  गया  है  प्रिया  अन्य  कोई  कसौटी  लाग  की  गई  है
 ?

 सें०  [- ०  :  कई  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  जिसका  निबटारा  यात्री

 सुविधा  समिति  करती  है  पौर  वही  प्राथमिकता-क्रम  स्थिर  करती  है  ।

 श्री  जाघव  :  कितने  स्टेशनों  पर  तापीय  विद्युत  लगेगी  कौर  कितने  स्टेशनों  पर  जल

 विद्युत  की  व्यवस्था  होगी
 ?

 pat  सें०  राम स्वामी  :  में  इसके  लिये  पूर्वसूचना  चाहूंगा
 |

 सम्पत
 :

 क्या  भिन्न-भिन्न  खंडों
 के  म्लान-अलग  आंकड़े  बताये  जायेंग े?

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 tat सें०  व०  राम स्वामी  :
 खेद  है  कि  इसके  ७  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  यदि  झ्र लग  से  इस  बारे

 में  प्रशन  पूछा  जाये तो  मैं  उत्तर दे  सक  गा

 fat  to  qo
 विट्ठल  राव

 :
 स्टेशनों  पर  बिजली  लगाने  धाम  यात्री  सुविधा  निधि  को  कब  से

 नियत  कर  दिया  गया  है
 ?

 सें०  वें०  राम स्वामी  :  प्राकलन  समिति के  तीसवें  प्रतिवेदन  में  जो  सिफारिशें  की  गई  हैं

 यह  उन्हीं  में  दिया  गया  है  ।

 नौवहन  भाड़ा  दर

 +

 (  श्री  नागों रेड्डी  :

 ।  श्री  राम  कृष्ण

 1*१८३१
 .

 श्रोश्रीमती  पावती  :

 वासुदेवन  नायर

 श्री  जीनचन्द्रन

 श्री  पांगरकर

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  २७  2eys  के  तारांकित  seq  संख्या  २७३  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नौवहन  भाड़ा  दर  की  जो  विचाराधीन

 का  सामना  करने  के  लिये  एक  नियमित  संगठन  स्थापित  करने  के  बारे  में  अब  क्या

 स्थिति है  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  (att ces राज  :  भाड़ा  जांच-पड़ताल

 ब्यूरो  नामक  एक  संगठन  इस  समस्या  को  सुलझाने के  लिये  बम्बई  में  स्थापित  किया  गया  है  |

 श्री  नागी  रेड्डी
 :

 परब  तक  व्यू रोको  भाड़े के  बारे  में  भेद-भाव रखने  के  संबंध  में  कितनी

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 राज  बहादुर
 :  में  ठीक-ठीक  संख्या

 नहीं  बता  सकता  ब्यूरो  भ्र भी  हाल  ही  में  खुला  है

 नहीं  कह  सकता
 कि

 उसने  पूरी  गति  से
 कार्य

 करना  आरम्भ  कर  दिया है  ।

 श्री  नागी  रेड्डी
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 बर्मा  कौर  लन्दन  तथा  मलाया  लन्दन  के
 बीच  भाड़े

 की  दर  भारत  प्रौढ़  लन्दन  के  बीच  जो  भाड़ा  है  उससे  कम  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  हमारे  पास  इस  प्रकार  की  शिकायतें  ag  हैं  तथा
 भाड़ा  जांच-पड़ताल

 ब्यूरो  की  स्थापना  इन्हीं  शिकायतों  बातों  का  पता  लगाने  के  लिये
 की

 गई  है
 ।

 श्री  वासुदेवन  नायर
 :

 Peake  में  भाड़ा  दर  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  क़ा  भुगतान
 किया

 गया  था  ?

 fat  राज  बहादुर  :
 यह  बड़ा  विशद  प्रदान  है  जिसका  उत्तर  गैर-सरकारी  सरकारी  जहाजों

 के  मालिक  देंगे  ।  मेरे  विचार  से  यह  राशि  १५०  करोड़  रुपयें हो  सकती  है  |

 —
 fait  नागी  रेड्डी  :  स्थापित  की

 गई
 समिति  की  रचना  क्या  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 tart राज  बहादुर  :  यह  समिति  न  होकर  एक  नियमित  विभाग है  जिसके  श्रेय  नौवहन

 महानिदेशालय  के  एक  वरिष्ठ  उप  महानिदेशक के  पद  के  हैं  तथा  प्रत्य
 कर्मचारी  वर्ग भी

 उसक

 है  |

 दिल्‍ली  में  परिवहन  सुविधायें

 +

 *
 ८३९.

 की  सकत  दर्शन  :

 पांगरकर
 :

 क्या  परिवहन
 तथा  संचार  मंत्री  २७  १९५८  के

 तारांकित  प्रश्न
 संख्या  २७७  के

 उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  परिवहन  सुविधाओं  में  सुधार के  लिये इस  बीच  कौर  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ;  AK

 इनके  परिणामस्वरूप  स्थिति  में  कहां  तक  सुधार  gar  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज
 :

 के  परिवहन  प्रशासन की  झोर  से  १-१२-५८  से
 अरब  तक  पेंशन  को  २१  मोटर  गाड़ियों

 ७५  टैक्सियों  व  दो  सवारी  वाली  १११  भ्राता  रिक्शा
 के  लिये  शर  परमिट  दिये

 गये  ह  ।  शभ्रनेक  रास्तों  पर  दिल्‍ली  परिवहन की  बसों  का  जाना  ज्यादा  कर  दिया  है  ।  इन

 सब  उपायों  के  कारण  अरब  स्थिति  में  काफी  सुधार हो  गया  है

 श्री भक्त  दर्शन  :
 कया  शासन  के  ध्यान  में  यह  बात  are  है  कि  दिल्‍ली  में  परिवहन  की  सुविधाघरों

 में  बढ़ोतरी होने  के  बावजूद भी  भ्र भी  तक  दिल्‍ली  में  बम्बई  श्र  कलकत्ते  के  मुकाबले  में  देरी  से  बसें

 चलती  dat  किराया भी  अधिक है  ?  क्या इस  संबंध  में  कुछ  विचार  किया जा  रहा  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  किराये  के  बारे  में  तो  यह  नहीं  कहा  जा  सकता कि  सारी  ही  दरें  बम्बई  से

 अ्रधिक  हैं  ।  जहां  तक  मुझे  मालूम  मैं  याददाश्त  से  कहता  हूं  कुछ  दरें  कम  हैँ  पर  अधिकांश  में

 हू
 ।  जहां तक  सर्विस  की  न्यूनता  का  प्रदान  उसके  बारे  में  यह  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  कि  यह

 सुविधा भी  ate  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  शासन  को  जानकारी में  यह  बात  भाई है  कि  कुछ  सड़कों पर

 जो  प्राइवेट बसें  चलती  थीं  जिनके कि  किराये  कम  थे  उन्हें  हाल  ही  में  हटा  दिया  गया  zak

 उनकी  जगह पर  डी०  टी
 ०  यू०  की  बसें  चला

 दी
 गई  है  जिनका

 कि
 किराया  झ्रघिक  है  जिससे

 कि  जनता  को  परेशानी  हुई है  भ्र ौर  क्या  इस  संबंध  में  विचार  किया  जायेगा ?

 श्री  राज  बहादुर :  हमारा  अ्रत्तिम  लक्ष्य  तो  यही  है  कि  दिल्ली  के  सारे  परिवहन का

 करण  हो  यह  इसी  आधार  पर  चल  कर  संभव  हो  सकता  है  ।  मुझे  इस  संबंध  में  कोई  निश्चित

 सूचना  नहीं  है  ।

 सुशीला  नायर  :  मुझे  पता  लगा  है  कि  दिल्‍ली  में  खराब  होने  वाली  बसों  की  संख्या

 प्रतीक रहती  है  ।  अतः
 बसों  की

 मरम्मत  उनको  पुनः  चलने  योग्य
 बनाने

 के
 लियें

 दिल्‍ली में  क्या  प्रबन्ध  किया गया  है  ?
 -

 अंग्रेजी  में
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 fat राज  बहादुर :  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  ऐसा  ales  बसें  खराब  रहने  के  कारण  होता

 है  ।  में  समझता हूं
 कि  जहां  तक  इसका  संबंध  तुलना  नहों  को  जानो  चाहिये  ।  यह  सच  हैकि

 बहुत  सी  बसें  सड़क  पर  इसलिये  नहीं  चलाई  जातीं  कि  फालतू  पूजन  मिलने  के  कारण उनकी  मरम्मत

 नहीं  की  जा  सकती ।  गाड़ियों  के  फालतू  पुर्जों  के
 संभरण

 के  लिये €  लाख  रुपये के  मूल्य का  प्राप्त

 हाल  ही  में  दिया  गया  है  ae  जहां  तक  इतनी  बसों  से  प्रीतम लाभ  उठाने का  संबंध है  स्थिति

 में  भ्रवद्य  सुधार  होगा  |

 tit दी०  | ह ५  शर्मा  :  क्या  मंत्रालय ने  दिल्ल  में  PERR  तक  परिवहन की  समस्या का  कोई

 हिसाब  लगाया  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  कितनी  मोटर  रिक्शों तथा  परिवहन  के  अरन्य

 कौन से  साधनों  की  आवश्यकता  होगी  ate  कया  मंत्रालय  दिल्‍ली  में  उस  समय  तक  की  आवश्यकता

 की  पूति  करेगी
 ?

 राज
 :  माननीय  सदस्य  ने  मंत्रालय  का  उल्लेख  किया  है  ।  मंत्रालय के  ऊपर  इसका

 दायित्व नहीं  है  ।  यह  तो  दिल्‍ली  निगम  की  परिवहन  समिति  का  काम  है  जो  इसे  करेगी  ।  हम  तो  उसे

 इस  मामले  में  यथाशक्ति  सहायता  सहयोग  देंगे  ।

 श्री  प्०  कह  तारिक :  प्रभी  वजीर  साहब  ने  यह  फरमाया  है  कि  यह  तो  दिल्‍ली

 कारपोरेशन का  फर्ज  है  तो  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  सरकारी  मुलाजमीन  श्राम  पबलिक को

 are
 की  सहूलियत  मुहय्या  न  होने  की  वजह  से  दिक्कत  होती  है  उसको  दूर  करने  के

 लिये  मरकजी  सरकार  क्या  कोई  चलाने  का  इरादा  रखती  है  या  प्राइवेट  लोगों को  बसे

 चलाने की  इजाजत  देगी  ताकि  लोगों  की  श्र  सरकारी  मुलाज़मीन  की  ट्रांसपोर्ट  की  दिक्कत

 दूर हो  ?

 fat  राज  बहादुर  :  इस  द्वारा  दिली  कारपोरेशन  को  कायम  करते  जो  कानून  पास

 किया  गया  है  उसकी  रू  से  यह  जिम्मेदारी कारपोरेशन  को  सौंपी  गई  है  कौर  जैसे  कि  मैंने  पहले
 भी

 कहा  सेंट्रल  गवर्नमेंट जहां  भी  उसके  लिये  इमदाद  देना  मुमकिन  हो  सकता  इस  जानिब  इमदाद

 देने  को  तैयार है  ।

 श्री  श्रीनारायण दास
 :

 क्या  हाल  ही  में  कोई  ऐसी  कमेटी  बनाई  गई  थी  जिसने  मौजूदा जो  भी

 बसों
 की  तादाद है  उसके  झ्राधार पर  कु  ऐसे  सुझाव  दिये  हैं  जिनसे  कि  यात्रियों  को  art  जाने

 की  सुविधा हो  ?

 श्री  राज  बहादुर  crate  कमेटी  जो  कि  कारपोरेशन के  तत्वाधान  में  काम  करती

 है  वह  इस  कार्य  में  संलग्न  है  ।

 meat  महोदय
 :

 दिल्‍ली  हंडक्वाटंसे है  ।  माननीय  सदस्यों  तक  को  बसें  मिलने  में  कठिनाई

 होती  है  ।  यदि  निगम  बसों की  व्यवस्था नहीं  कर  पाता  है  तो  माननीय  सदस्य  श्री  ब्०  मु०  तारिक

 यह  पूछत ेहैं  कि  गर  सरकारी  उद्योग  को  इसके  लिये  भ्र नुम ति कयों  नहीं
 दी  जाती ।  झराखिर  मुख्य

 प्रदान
 तो  परिवहन का  है  ।  जहां तक  इन  मामलों  का  संबंध  है  मैं  दल्ली  के  बारे  में  प्रश्नों  का  उत्तर

 इन  मंत्रियों  द्वारा
 दिये  जाने  की  अनुमति दे  रहा  हूं  ।  यह  उत्तरदायित्व केन्द्र  का  चूंकि हम  यहां

 हैं  इस  कारण  सदस्य  के  प्रमुख कित  का  ध्यान  हमें  रखना  चाहिये  ।  हमें  सरकारी  हवा  गैर-सरकारी

 के  झगड़े  में  नहीं  पड़ना  है  ।  यदि  जनता  को  बसें  नहीं  उपलब्ध  होती  हैं  तो  उसके  लिये  प्रबन्ध  किया

 ™~ ate Ter sr
 मूल  अंग्रेजी  में
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 tat  राज  बहादुर
 :

 मैं  प्राकार  श्रीनिवासन  दिला  सकता  हूं  कि  हम  परिवहन  उपक्रम  के  बारे  में

 भी  यथासंभव  प्रश्नों  का  उत्तर देने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 रिया  महोदय
 :

 सारे  भारत
 के

 बारे  में  प्रशिक्षु केवल  दिल्ल  के  बारे  में  ही  ।

 श्री राज  बहादुर  :  निगम  गृह-कायें  मंत्रालय के
 अधीन

 काम  करता  निगम  स्वयं
 एक

 स्वायत्तशासी  निकाय  है  ।  हमको  जितनी  भी  जानकारी  मालूम  होती  है  वह  हम  सारी  जानकारी

 देते  हैं

 श्री  ato  चं०  mat  :  माननीय  मंत्री  ने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देता  कयों  स्वीकार  किया  ?

 रिया  महोदय  :  मैं  इस  प्रश्न  को  गृह-कार्य  मंत्री  के  पास  भेज  सकता  था  |  कभी-कभी  स्वास्थ्य

 मंत्री  भी  कुछ  प्रश्नों  का  उत्तर
 देते  हैं  किन्तु  जब  अ्रनुपूरक  प्रश्न  पूछ  जाते  हैँ  तो  वह  कह  देते  हूँ  कि  यह

 प्रदान  गह-कायें  मंत्रालय  से  संबंधित  इससे  इसका  संबंध  नहीं  है  |

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  प्रश्न  बड़ा  स्पष्ट  है  ।  दिल्‍ली  संघ  राज्य  है  संबंधित

 मंत्रालय  निगम  के  बारे  में  भी
 प्रश्नों

 का  उत्तर  देने  के  लिये  बाध्य  है
 ।

 किन्तु  इस  सदन  द्वारा  निगम  को

 जो  शक्ति  दी  गई  उस  बारे  में  कई  मामले  ऐसे  होते  हैं  जिनके  बारे  में  हम  हस्तक्षेप  करने की  इच्छा

 रखते  हुये  भी  हस्तक्षेप  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  हम  निगम  को  लिख  सकते  हैं  ।  यहां  चर्चा  कर  सकते  हैं

 शर  उसकी  वकालत  भी  कर  सकते  हैँ  किन्तु  हम  निगम  के  बारे  में  यहां  बातचीत नहीं  कर
 सकते

 कि  जैसे  वह  हमारे  मंत्रालय  का  एक  हिस्सा  हो  श्रथवा  उसी  से  मिला  gar  हो  ।

 fat  जगन्नाथ
 राव  :  दिल्ली  की  बसें  बड़ा  धुनों  छोड़ती  हैं  जिससे  बड़ा  उपद्रव  उत्पन्न  हो  जाता

 @  ।  क्या  इस  बारे  में  सुधार  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया गया  है  ?

 श्री राज  बहादुर  :
 इस  प्रकार  की  बसों  को  या  तो  बन्द  कर  देने  या  उनका  तरा  बन्द  करने

 के  लिये  बराबर  यत्न
 जारी  हैं  ।

 पंजाब में  सुधार  कर

 न

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :

 श्री  खुशवक्त राय च् राय  : 1*  १८३३.

 श्री  दलजीत सिंह  :

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  पंजाब
 सरकार

 ने
 पंजाब

 के
 किसानों

 से  सुधार  कर  के  रूप  में  भाखड़ा

 बांध  पर  जितना  व्यय  है  वह  सारी  राशि  वसूल  करने  के  बारे  में  निदेश
 fay  मै

 (a)  यह  राशि कब  तक  वसूल कर  ली  जायेगी  ;

 योजना  आयोग  द्वारा  पंजाब  सरकार  को  किसानों  से
 कितना  कर  वसूल  करने  का

 सुझाव दिया  गया  था  ;

 क्या  पंजाब  सरकार ने  उपर्युक्त  सुझाव  स्वीकार  कर  लिया  है  waar  कोई  वैकल्पिक

 सुझाव  प्रस्तुत किया  ह  ;  atk

 मूल  संप्रेषण  में
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 पंजाब  सरकार  के  पास  से  यदि  कोई  वैकल्पिक  सुझाव  प्राप्त  garg  at  वह  किस

 प्रकार का  है  ?

 1  सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री
 :  से  जानकारी देने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।
 परिशिष्ट  ६,  शअनबग्ध भ्  सख्या  €२]

 fat  जीत  सिह  सरहदी
 :

 बढ़े  हुये  को  देखते  पंजाब  में  खंड  पद्धति  के  कारण

 खाद्यान्नों  के  भाव  कम  क्या  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  गया  है  कि  पंजाब  सरकार  को  प्रचलित

 निम्न  भाव  पर  खाद्यान्न खरीद  कर  देश के  धर्न्य  भागों  में  प्रचलित ऊंचे  भाव पर  बेचना  चाहिये

 तथा  इस  प्रकार  भाखड़ा
 परियोजना

 के  लिये  जो  ऋण  लिया  गया  हू  उसे  चुकाना  चाहिये
 ?

 1भ्रष्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव हे । महोदय  :  यह  एक  सुझाव  हे

 श्री  हाथी  :
 भारत  सरकार  के  सिंचाई  प्र  विद्युत  मंत्रालय  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ है  ।

 श्री  जीत  सिह  सरहदी
 :

 पहले  इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  के  ऋण के  भुगतान का  समय

 ३०  वर्ष  दुआ  करता  क्या  केन्द्रीय  सरकार इस  मामले  में  भी  इस  १४५  वर्ष  के  समय  को  बढ़ाकर

 ३०  वर्ष  कर  देने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ?

 हर

 श्री  हाथी
 :

 इस  पर  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  जाने  के  पचाए  विचार  किया  जायेगा  ।  at  तक  हमें

 एसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  ढा  है  |

 part  नागी  रेड्डी
 :

 क्या
 प्रतिवर्ष

 कुछ  निश्चित  राशि  वसूल  करने  का  निर्णय  किया गया  है  प्रौर

 ऐसा  किया  गया  है  तो  क्या  इस  राशि  में  १२०  करोड़ के  बजाय  ३०  करोड़  वसूल  होने  पर  कुछ

 परिवहन किया  जायेगा  ?

 fet  हाथी
 :

 पंजाब  सरकार  ने  विभिन्न  प्रकार  की  भूमि  के  लिये  प्रति  एकड़  अलग-ग्रहण  afar

 निश्चित
 की  हे--जेसे  वह  भूमि  जिसे  बराबर  सिंचाई  के  लिये  पानी  मिलता रहता  वह  भूमि

 जिसे  बराबर  पानी  नहीं  मिलता  तथा  जिस  भूमि  पर  नियंत्रित  पानी  मिलता  है
 ।

 श्री  नागी  रेड्डी  :
 पहले  जमा  की  जाने  वाली  राशि  १२०  करोड़  रुपय  रखी  गई  थी  ।  अब  हमें

 बताया  गया  है  कि  वसूल  की  जाने  वाली  कुल  राशि  घटाकर  ३३  करोड़  रुपय  कर  दी  गई  है
 ।

 क्या-इस

 परिवर्तन  से  प्रतिशत  वसूली  की  जो  रानी  निर्धारित  की  गई  थी  उसमें  परिवहन  होगा  अथवा

 नहीं ?

 fait  हाथी
 :

 हमें  इस  बारे  में  कोई  सरकारी  जानकारी  नहीं  है
 ।

 fat  स०  स०  बनर्जी  :
 विवरण  में  बताया  गया  है  कि  योजना  झ्रायोग  ने  सुधार  कर  की  कोई

 निश्चित  दर  के  बारे  में  सुझाव  नहीं  दिया  इसका  निर्णय  करना  तो
 पंजाब  सरकार के  हाथ  में

 है  ।  क्या  आंदोलन  के  परिणामस्वरूप  पंजाब  सरकार  ने  कर  की  कुल  वसूल  की  जाने  वाली  राशि  में

 कुछ  कमी  कर
 दी

 है
 ?

 हाथी  :
 पंजाब  सरकार  ने  सुधार  कर  इस  प्रकार  निर्धारित  किया  था

 कि
 जिससे  परियोजना

 उत्पादक  हो  wale  जितनी  पूंजी  लगाई  गई  है  उससे  लगभग  AY,  प्रतिशत  वसूली

 हो  सके  |

 faa  अंग्रेजी  में



 AIST  झा  tay
 १८८१  )

 fart  स०  नि०  बनर्जी :
 प्रश्न

 के
 द्वितीय  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  हे  क्या

 उसमें  कमी  की  गई  है
 ?

 महोदय
 :  माननीय  सदस्य  स्वयं  ही  निष्कर्ष  निकाल लें

 श्री  हेम  बरता  :
 क्या  सुधार  कर  के  ग्र ति रिक्त  कोई  प्राय  उपाय  जैसे  केन्द्रीय  सरकार  के  ऋण

 का  भुगतान  करने
 के  लिये  सरकारी  भूमि  को  बेच  देने  पर  भी  विचार  किया  गया  है

 ?

 fait  हाथी
 :

 यह  पंजाब  सरकार का  काम है  |

 कृषि  भूमि  पर  पानी  भर  जाना

 1१८३४.  श्री  पाणिग्रहण  :
 क्या  खाद्य

 तथा
 कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  तटीय  पट्टियों पर  प्रतिवर्ष  कृषि  योग्य  सैंकड़ों  एकड़  भूमि

 पर  खारी  पानी  भर  जाता  हे  ;

 क्या  सरकार ने  इन
 तटीय  पट्टियों पर  खारी  पानी  भरने  से  रोकने  के  लिये  कोई

 नियमबद्ध  उपायों  पर  विचार किया  है  ;

 क्या  उड़ीसा  की  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार
 से  खारी  पानी  के

 बांध  बनाने के  लिये

 वित्तीय  सहायता  तथा  इन  विद्यमान  बांधों  को  ७  हाथों  में  लेने  ate  उनकी  देख-रेख  स्वयं

 करने  की  मांग  की  हे  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  उड़ीसा  सरकार  की  इस  प्रकार  की  योजना  कार्यान्वित  करने  में

 वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  करती  है  जिससे  देश  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन में  वृद्धि  हो  सके
 ?

 मंत्री  पं०  ato  :  हां  । 2

 इस  माम ने  पर  राज्य  सरकार  पहने  से  ही  ध्यान  दे  रही ह

 शर
 खारी  पानी  के  नये  बांध  बनाने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण  ars  को
 विद्यमान  बांधों  में  ऐसे  प्लुइस ञ  गेट  बनाने  जिनसे

 पानी  वापस
 न

 लौट  इस  पर  किया  गया  व्यय  राज्य  सरकार  द्वारा  देने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  है

 जिसमें  राज्य  सरकार को  यह  परामर्श  दिया  है  कि  वह  सामान्य  मुद्रा  निधि  कार्यक्रम
 में

 से  इस

 कार्य  के
 लिये  वित्त  व्यवस्था  करने की  संभावना की  जांच  करे  |  राज्य  सरकार  स ेप्रस्ताव प्राप्त  हो

 जाने  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 fart  पाणिग्रहण
 :

 क्या  सरकार  ने  तटीय  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  की  समस्या  के  बारे  में  कोई  हिसाब

 लगाया  है  तौर  यदि  ऐसा  है
 तो  कया  इसे  हल  करने के  लिये  कुछ  राशि  wat  निश्चित  कर  दी  गई

 प्‌०  दा  देशमुख  :  जहां तक  मुझे  पता  है  कोई  भी  हिसाब  नहीं  लगाया  गया  है

 यदि
 राज्य  सरकार  ने  कोई  हिसाब  लगाया भी  है  तो  उसने  हमें  कोई  सुचना  नहीं  दी  इसके

 लिये

 न  तो
 कुछ  राशि  निर्धारित  की  गई  है  शर  न  अलग  रक्षित  की  गई  है

 ।
 किन्तु  एक  प्रस्ताव किया  गया

 है  कि  यदि  वह  सामान्य मुद्रा  निधि  के  प्रधान  कोई  योजना  तैयार  करती  है  तो  हम इस  पर
 विचार

 करेंगे  |

 —<$——

 iG  झपे  पग
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 श्री  पाणिग्रह्मी
 :

 क्या  सरकार  ने  खारी  पानी  भर  जाने  को  रोकने  के  लिये  पहले  तटीय  क्षेत्रों

 में  कुछ  राशि  व्यय  की  है
 ?

 डा०  पं०  देशमुख :  हमने  केवल
 भिन्न-भिन्न  राज्यों

 से  इस  बारे  में  पुछताछ  की  है  जो

 झपने  प्रस्तावों  से  इस  समस्या  को  हल  करना  चाहते  हैं  ।

 भी  प्र०
 to

 देब
 :

 इसके  लिये  उड़ीसा की
 सरकार  नें  कितनी

 राशि  मांगी  है
 ?

 पृ०  दा
 ०

 देशमुख
 :

 जैसा  कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  प्रभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  gare ।  हमारे पास  इसके  नहीं  हैं  ।

 भी  पाणिग्रहण
 :

 उड़ीसा  की  सरकार  ने  खारी  पानी  से  भर  जाने  वाली  कृषि  भूमि  की  रक्षा

 करने  के  लिये  एक  प्रस्ताव  किया  है  जो  सिंचाई  ai  विद्युत  मंत्रालय  को  भेज  दिया  गया  है  ।  सिचाई

 att  विद्युत  मंत्रालय  ने  उड़ीसा  सरकार  को  बता  दिया  है  कि  इस  प्रस्ताव  को  वह  खाद्य  तथा  कृषि

 मंत्रालय  के  पास  भेजे  |  यह  प्रस्ताव  यों  ही  इधर  से  उधर  भेजा  जाता  रहेगा  इस  बारे

 में  कोई  कार्यवाही की  जायेगी
 ?

 डा०  Fo  उड़ीसा  सरकार  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  करना  चाहती  थी  ।  उसने

 बाढ़  नियंत्रण बोले  से  आवेदन किया  है

 बाढ़  नियंत्रण  ats  ने  कहा  कि  यह  उनका  काम  नहीं  है  क्योंकि  इसका  संबंध  उस  कृषि  भूमि  से  है

 जहां कुछ  बन्दों  की  देखरेख  जमींदार  किया  करते  थे  शौर  उनकी  मरम्मत  होने  वाली  है  |  इसकी

 मरम्मत  के  लिये  रुपया  अ्रधघिक  oa  उपजाओ  आंदोलन में  से  प्राप्त  किया  जाना  चाहिये ।  यह

 बाढ़  नियंत्रण  बोर्डे
 का  निर्णय है

 ।

 श्री  गारे
 :

 क्या  सरकार  की  ऐसी  जमीनों  के  बारे  में  बम्बई  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  ह्री

 है  श्र यदि  तो  क्या  उत्तर है  ?

 प्‌०  दा
 ०

 रेदामख चक  :  हमें  बम्बई  से  कुछ  जानकारी  मिली  परन्तु  मैंने  सोचा  कि  .  .  .

 महोदय  :.  यह  उड़ीसा  के  बारे  में  है  ।

 fat  गोरे
 :

 यह  सामान्य प्रदान  है  ।

 सिद्धनंजप्पा
 :

 क्या  किन्हीं
 राज्य  सरकारों

 ने  कोई  प्रस्ताव भेजे  हैं  ?  यह  सामान्य

 प्रदान  है  |

 पं०  1-18 (५  देशमुख
 :

 मेरे  पास  कुछ  राज्यों  सम्बन्धी  जानकारी  है  ।  परन्तु  उत्तर

 कुछ  सा  होगा  प्रौढ़  सारी  जानकारी  देने  में  समय  लगेगा  |

 Tare  सहोदर
 :  १४  राज्य  हू  शर  प्रत्येक  राज्य  के  सदस्य  ग्रलग-अ्रलग  प्रश्न  पू  देंगे  ।

 श्री गोरे
 :  माननीय  मंत्री  गंतव्य  दे  सकते  हें  प्रिया  कुड  जानकारी  दे  सकते ह

 |

 भ्रिष्यक्ष
 महोदय

 :  माननीय  मंत्री  उपलब्ध  जानकारी
 सभा-पटल  पर

 रख  ्

 अंग्रेजी  में



 २४  १६८१  मौखिक  उत्तर  Ysae

 दम-दम  हवाई  ्  पर  पा  कितनी  विमान

 1* १८३५.  श्री  सुमन
 घोष  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १०  eeye

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  euch में  की  समाप्ति के  समय  )  चार
 पाकिस्तानी

 भ्रननुसूचित  विमान  दम-दम  हवाई  WE  पर  उतरे

 यदि  तो  इस  घटना  का  ब्यौरा  क्या  है  सनौर  सरकार  ने
 इस

 सम्बन्ध  में  क्या
 हाय

 वाही  की  थी  ?

 fran  saa  उपमंत्री
 :  झ्र ौर  १९५८  में

 अनुसूचित  उड़ानों  पर  पाकिस्तान  के  कई  विमान  दम  दम  अड्डे  पर  उतरे  थे  परन्तु  भारतीय

 कारियों  से  art  खुला  रखने  के  लिये  पूछा  गया  था
 ।

 श्री  सुबिमन  घोष
 :

 क्या  हर  बार  उन्होंने  उतरने  का  कारण  बताया  था
 कौर

 क्या  वे  यह

 कारण  बता  कर  भी  विमान  उतारते  रहे  हू  कि  वे  कलकत्ता  देखने  है  ?

 श्री  मुही उद् दोन :  जी  नहीं  ।  भारतीय  विमान  चालन  नियमों  के  अनुसार  भारत  के  ऊपर  से

 जाने  वाले  प्रत्येक  श्रननुसूचित  विमान  को  उड़ान के  लिये  अनुमति  प्राप्त  करनी  पड़ती  है  भारतीय

 सीमा  में  प्रवेश  करने  पर  पहले  हवाई  उतरना  पड़ता  है  ।  इन  नियमों के  झ्रनुसार  ही

 उन्हें  अनुमति दी  गई  थी  ।

 श्री  सुमन  घोष
 :

 उन्होंने  दम-दम  में  उतरने  की  अनुमति  किस  ware  पर  मांगी
 थी  ?

 श्री  मुही उद्दीन
 :  उन्हें  पूर्वी  पाकिस्तान  से  पश्चिमी  पाकिस्तान  जाते  समय

 भारत  की

 सीमा  में  से  जाना  पड़ता  है
 ।  इस  के  लिये  उन्हें  हमारे  अधिनियम के  श्रन्तगंत बनाये  गये  नियमों

 का  पालन  करना  पड़ता  है
 ?

 उन्हें  उड़ान  का  कारण  नहीं  बताना  होता  है  बल्कि  भ्रनुमति  प्राप्त

 करनी  होती  है  ।

 fait हेम  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  अनुसूचित  असैनिक  विमानों  के  प्रतिष्ठित

 पाकिस्तान  एयर  फो  का  एक  विमान  भी  वहां  उतरा  था  ।  यदि  तो  उन्होंने क्या  कारण

 बताया था  ?

 श्री  मुही उद्दीन
 :  पाकिस्तान  के  सेनिक  विमान  भी  १९५८  में  उतरे  थे

 भारत  के  एयर  हैडक्वाटर  से  पहले  अ्रनुमति  प्राप्त  कर  ली  गई  थी  ।

 श्री हेम  बुरा  :  क्या  उन्होंने  विमान  उतारने  का  कोई  कारण  बताया  था  ?

 श्री  इसका  उत्तर  प्रतिरक्षा .  मंत्रालय  दे  सकता है

 श्रीमती रेणु  चक्रबर्ती  :  विमान  चालन  नियमों  के  अनुसार  यदि  किसी  भ्रननुसूचित  विमान

 को  किसी  ara  देश  पर  से  गुजरने  की  नितिन  दे  दी  जाती  है  तो  उस  देश  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने

 पर  पहले  हवाई  पर  उस  विमान  को  अवश्य  उतरना  पड़ता  है  ।  क्या  उन्होंने  इसके  लिये  ग्र तुम ति

 नहीं ली  थी  ?
 डड  ee rn  ret  ete  Se  SS  लक लाा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  सु ही उद्दीन
 :  कोई  भी  विमान  बिना  भ्र नुम ति  प्राप्त  किये  किसी  देश  के  ऊपर  से  नहीं

 गुज़र  सकता
 प्रो

 प्रवेश  करके  उसे  पहले  हवाई  भ्र  पर  उतरना  पड़ता  है  ।  पूवे  में  हमारी अधिसूचना

 के  प्रनुसार  पहला  हवाई  प्रिया  कलकत्ता  है  |

 बम्बई  स्टीम  नेविगेशन  कम्पनी

 * १८३७.  श्री  गोरे  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  स्टीम  नेवीगेशन
 )

 लिमिटेड  के  मामलो  की  जांच  करने  के  लिये

 एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  भ्रायोग  नियुक्त  किया गया  है  ;

 उसके  निर्देश  पद  क्या

 इस  आयोग  के  सदस्य  कौन-कौन

 लोकल  समिति  ate  इस  आयोग  के  निर्देश  पदों  में  क्या  अ्रन्तर  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  राज  :  से

 कोंकण  तट  पर  स्टीमर  सेवा
 को

 चालू  रखने  के
 पर  विचार करने  के  लिये  सरकार ने  एक  समिति

 नियुक्त  करने  का  निश्चय  किया  है  ।  समिति  की  रचना  ate  इसके  निर्देश  पदों  पर  शीघ्र  ही  अन्तिम

 निर्णय  हो  जायेगा  ।

 श्री  क्या  यह  सच  है
 कि

 बम्बई  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पन  ने  सरकार
 को

 सूचना  भेजी

 है  कि  मई  की  समाप्ति  पर  वे  पश्चिमी  तट  पर  स्टीमर  सेवायें  बन्द  कर  देंगे  ?

 श्री राज  बहादुर  :  मई
 की

 समाप्ति  से  नहीं  बल्कि  उन्होंने  जून  में  स्टीमर  सेवायें  निलम्बित

 करने के  लिये  कहा है  ।  wa  wary  नियुक्त  किया  जा  चूका  है  कौर  उन्होंने  वायदा  किया हूँ

 कि  स्टीमर  सेवा  जारी  रखेंगे  ।

 tat प्र०  ०  क्या  प्राय  नौवहन  समवायों  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  भी

 सरकार  कोई  आयोग  नियुक्त  करेगी ?

 श्री राज  बहादुर  :  केवल
 ala

 सेवाओं  सम्बन्धी  कुछ  झगड़ों  का  निबटारा  किया  जाना

 है  जो  सरकार  कौर  समवाय  पौर  प्रयोक्ताओं  के  बीच  खड़े  हो  गये  हैं  ।  मूल  कारण  भाड़ा  बढ़ाना  है  |

 अन्य  समवायों  के  बारे  में  ये  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 श्री  गोरे  :  क्या  जब  तक  आयोग  का  प्रतिवेदन  उपलब्ध  नहीं  होता  तब  तक  बम्बई  स्टीम

 नेवीगेशन  कम्पनी ने  स्टीमर  सेवायें  चालू  रखने  का  श्राइवासन  दिया है  ?

 श्री राज  बहादुर  :
 जी

 हां
 ।

 जब  तक  आयोग  की  उप पत्तियां  प्राप्त  नहीं  होतीं  तब  तक

 कम्पनी  सेवायें  चालू  रखेगी  |

 श्री  झा चार  :  क्या  झ्रायोग  प्रयोक्ताओं  की  शिकायतों  को  भी  ख्याल  में  रखेगा
 ?

 श्री राज  बहादुर  :  निर्देश  पदों  के  बारे  में  अन्तिम  fora
 किया

 जा  रहा है  ।
 मेरे

 ख्याल  से  यात्रियों  की  शिकायतों  पर  विचार  करना  भी  उनमें  शामिल  होगा  |

 मिल  क  जी  में
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 भारतीय  TAL कि  |  |  है  बु  है  (|  घ्नाष  qa  सम्बन्धी  गवेषणा

 श्री  कौडियाल :
 PR

 Ras.  वॉरियर
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नें  कोई  ऐसी  योजना  बनाई  है  कि  वह  किसी  गैर-सरकारी  संस्था  को

 यह  गवेषणा  करने  में  सहायता  दे  कि  प्राचीन  भारतीय  औषधियाँ  कितनों  सरदार

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  ग्रोवर

 उस  पर  कितनी  राशि  खच  होगी
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  जी  नही ं।

 are  प्रश्न  उत्पन्न नहों  होते  ।

 मै  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  कुछ  देशीय  भेषजों
 की  वैज्ञानिक

 पर  गवेषणा
 स्कूल

 आफ  टिपिकल  भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  केन्द्रीय  भेषज  गवेषणा

 रीजनल  ड्रग  जम्मू  शर  आधुनिक  मैडिकल  कालेजों  की  प्रयोगशालाओं  में  की  गई  है  ।

 श्री  कौडियाल  :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  भारत  के  एक  बहुत  बड़े  ग्रौषधियां  बनाने  वाल

 समवाय  ने  एक  भ्रमरी कन  साथ  के  साथ  मिलकर  भारतीय  औषधियों  के  गुणों  की  गवेषणा  करन  का

 एक  विस्तृत  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  तौर  यदि  तो  कया  उस  संस्था  अ्रथवा  उपक्रम  ने  सरकार
 से

 कोई  ऑभ्राथिक  सहायता  मांगी  है
 ?

 श्री  कर मरकर  :  समाचारपत्रों  में  मैँ  ने  यह  पड़ा  है  परन्तु  सरकार  से  कोई  ग्रामीण  सहायता

 नहीं  मांगी  गई  है  ।

 श्री  कौडियाल  :  oa  जिन  केन्द्रों  में  गवेषणा  हो  रही  है  उन  में  सहयोग  तथा  समन्वय  के  लिये

 कया  प्रबन्ध  किये  गय  है ?

 roan
 fot  करमरकर  :  जिन  संस्थापकों  में  गवेषणा  काय  हो  रहा  है  उन  से  भारतीय  व  क  त्सा

 गवेषणा  परिषद  अपना  सम्यक  बनाये  रखती  है  |

 श्री  श्रय्याकुण्ण  :  माननीय  मंत्री  ने  जो  उत्तर  दिया  उस  में  यह  उल्लेख  कहीं  नहीं  किया  गया  कि

 मद्रास  राज्य  में  भी  गवेषणा  संस्था  खोली  जायेगी  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  जो

 कि  सब  से  पुरानी  चिकित्सा  पद्धति  में  तपेदिक  जैसे  असाध्य  रोगों  कीः  ग्रौषधियां हैं
 क्या  माननीय

 मंत्री  समिति  को  विशेष  रूप  से  यह
 हिदायत  दें

 देंगे  कि  वह  सभी  पांडुलिपियां  एकत्र
 करे  यदि

 ठीक  प्रकार  ढूंढ़ी  तो  तामिलनाद में  काफी  मिल  जायेंगी  ?

 श्री  कर मरकर  :  मेरे  ख्याल से  मद्रास  राज्य  नें  इस  मामले पर  ध्यान  दिया  है  ।  यदि

 वे  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करें  तो  हमें  उन  पर  विचार  करने  में  बड़ी  खुशी  होगी  |

 सेठ
 गोविन्द  दास  :  क्या  यह  सच  बात  नहीं  है  इस  सम्बन्ध  में  देश  के  विभिन्न  भागों  से

 केन्द्रीय  सरकार  को  कहा  जाता
 है  कि  इस  देश

 में  इलाज  की  बहुत  कमी  होने  के  कारण  प्रौढ़  इस

 देव  के  ही
 पौदों  में

 में  रोक  दूसरी
 वस्तुओं  में

 में  काफ़ी  इलाज  की  सामग्री  इस
 दुष्टि

 से  इस  का  एक

 मूल  stat  में
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 व्यापक  प्रयत्न  किया  जाय  उस  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  भी  कुछ  लिखे

 a
 यहां  से

 भी
 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करने  की  कोशिश  की  जाये

 ?

 श्री  करमरकर
 :

 राज  तक
 तो

 इस  बारे  में  व्यापक  प्रयत्न  हम  से  नहीं  gar  ।  wil  हाल  में

 कमेटी  नाम  की  एक  कमेटी  नियुक्त  हुई
 थी  ।

 उस  ने  हमारे  पास  रिपोर्ट  भेज  दी  है  कौर

 उस  ने  इस  बात  की  सूचना  दी  है  कि  इस  बारे  में  हम  लोग  ज्यादा  दिलचस्पी लें  कौर  ऐसा  करने

 का  हमारा  विचार  है  ।

 श्री  कौडियाल
 :  इन  गवेषणा

 केन्द्रों  पर  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  कुल

 कितना  खर्चे  किया है  ?
 |

 fat  करमरकर
 :

 वह  श्रलग  है  ।
 यह  विधिक  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  ।  मुझे  यह

 कारी  देने  के  लिये  पूर्व  सूचना  चाहिये  |

 fete  नागी  रेड्डी  :  क्या  विभिन्न  राज्यों  से  देशीय  चिकित्सा  प्रणाली  के  विशेषज्ञ  इन  केन्द्रों  में

 नियुक्त किये  गये  हू  ?

 pat  करमरकर
 :

 माननीय  सदस्य  कुछ  गलतफहमी  हो  गई  हें  ।  वे  सब  राज्य  संस्थायें नहीं  हैं

 गवेषणा  कार्य  योग्य  व्यक्ति  ही  कर  रहे  हैं  |

 श्री  नागी  शेट्टी
 :

 हमारे  देश  में  विभिन्न  चिकित्सा  प्रणालियों  का  ज्ञान  रखने  वाले  कुछ  एक

 देशीय  चिकित्सा  विशेषज्ञ  भी  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या  इनमें  से  कुछ  विशेषज्ञों  की  इन

 गवेषणा  संस्कारों  में  रखा  गया

 fait  करमरकर
 :

 जिन  संस्थाओं  पर  हमारा  प्रत्यक्ष  नियन्त्रण  नहीं  हूं  उनके  बारे  में  मैं  कुछ

 नहीं  कह  सकता  |  परन्तु  एक  संस्था  में  जाम  नगर  जिस  पर  हमारा  प्रत्यक्ष  नियन्त्रण  हम  ने

 देशीय  चिकित्सा के  विद्वानों  की  पर्याप्त  संख्या  में  नियुक्त  किया  हैं  ।

 फ़रंटीयर  मेल  की  एक  बोगी  में  प्राग  लगने  की  घटना

 1 * १८४०.  श्री  जाधव
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या यह  सच  हूं  कि  €  PEKE  को  गंगापुर स्टेशन  के  निकट  की  एक

 पहले  दर्ज  की  बोगी  में  लग  गई

 (@)  बोगी  झर  यात्रियों  के  सामान  को  कितना  नुकसान  पहुंचा  ;

 क्या  यह  सच  हैं  कि  जब  भाग  लगी  उस  समय  यात्री  कार
 ,

 मथ

 क्या  यह  भी  सच  हं  कि  बोगी  में  के  ने  बाहर  से  ताला  लगा  दिया

 था  ;

 क्या  यह  सच  हैं  कि  बोगी  का  दरवाज़ा  नहीं  खुल  सका  क्योंकि  उसमें  कुछ  नुक्स  था  ;

 ौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हे
 ?

 उपमंत्री
 सें०  ae

 राम स्वामी  जी  हां  ।

 अंग्रेजी  z
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 एक  नीचे  की  ate  एक  ऊपर  की  बजे  कौर  खिड़की  शादी
 जल  गई  नीचे

 की  ay  पर  यात्री  का  बिस्तर  भी  जल  गया  |

 शौर  उस  डिब्बे  में  सफर  करने  वाले  यात्री  सवाई  माधोपुर  स्टेशन  पर
 कार

 में  चले  गये  थे  कौर  जब  गाड़ी  गंगानगर  सिटी  पहुंची  तो  डिब्बे
 में

 प्राग  लगी  हुई  दिखाई  दरवाज़े
 में

 ताला  लगा  हुमा
 था

 कौर  खिड़की
 भी

 बन्द  थी
 ।

 ताला  लगा  होने  के  कारण  दरवाज़ा  नहीं  खोला  जा  सका
 |

 रेलवे  पुलिस  att  रेलवे  कर्मचारियों  की  समिति  के  जांच  प्रतिवेदनों  की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  है  ।  प्रतिवेदन  मिलने  पर  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 fet  जाधव
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सुरक्षा  बल  रेलवे  पुलिस  सब  इंस्पैक्टर  ने
 श्री  कपाडिया

 को  एक  खाली  कागज  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिये  मजबूर  किया  था  ?

 सें०  राम स्वामी  :
 मुझे  मालूम  नहीं  ।  अभी  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 pat  जाधव
 :

 क्या  बोगी  की  तालियां  डाइनिंग  कार  के  नौकर  के  पास  थीं  ।

 श्री  सें०  व०  राम स्वामी  :  इन  सब  प्रश्नों  के  उत्तर  के  लिये  हम  प्रतिवेदन  को  प्रतीक्षा  कर

 रहे

 महोदय  माननीय  सदस्य  के  पास  जो  कुछ  जानकारी  है  उसे  वह  समिति  के  पास

 भेज  दें  ।

 श्री  हेम  ceo
 :

 जिन  यात्रियों  का  सामान  जल  गया  क्या  सरकार  उन्हें  प्रतिकर  देगी  ?  यदि

 तो  किस  mare  पर  ?

 fait  सें०
 वें

 ०  राम स्वामी  :
 अभी  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |  पहले  हमें  प्रतिवेदन  मिल  जाये

 ।

 महोदय  :  सम्भव  हैं  कि  यात्री  ही  इसके  जिम्मेदार  हों  ।  उन्होंने  लापरवाही  से  सिगरेट

 का  टुकड़ा  फेंक  दिया  हो  |  तब  उन्हें  प्रतिकर  थका  मिल  सकता  है  ?  इसलिये  हमें  प्रतिवेदन  sy  प्रतीक्षा

 करनी  चाहिये  ।

 श्री  हेम  वे  डाइनिंग  कार  में

 महोदय
 :

 सम्भव  हे  कि  वे  जलता  gar  सिगार  फेंक  कर  चले  गये  हों  ।

 jo  हेम  बस झा  :
 यदि  वे  यात्री  सिगरेट न  पोते  हो ं?

 महोदय  प्रतिवेदन  मिलने  पर  इन  सब  बातों  का  पता  चल  जायेग

 +

 श्री स०  Ho  बनर्जी
 1*१८४१.

 {  श्री  तंगामणि
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  नौवहन  बो  में
 नाविकों

 को  किन  भ्राधारों  पर  मनोनीत  किया  गया  था  ;

 मल  अंग्रेज़ी  में
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 मनोनीत  किये  गये  व्यक्ति  किन  संस्थाओं  से  लिये  गये  थे  ;

 क्या  अन्य  संस्थानों  से  भ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 वर्तमान  सदस्यों  के  कया  नाम  हैं  कौर  वे  किन  केन्द्रीय  कामिक
 संघ

 संस्थाओं  के  हे
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  :  से  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हे  |

 विवरण

 राष्ट्रीय  नौवहन  बोझ  में  नाविकों  के  लिये  तीन  सीटें  रखी  गई  हूँ  जिन  में  से  एक  बम्बई  की

 मेरीटाइम  यू नियम  श्राफ  इंडिया  को  दी  गई  हूं  जो  नाविक  पदाधिकारियों  का  प्रतिनिधित्व  करती  है  ।

 are  में  इस  यूनियन  के  प्रतिनिधि  श्री to  डी ०  रेड्डी है  ।  शेष  दो
 सीटों  पर  ने  झा नल  यूनियन  श्राफ  समान

 श्राफ  इंडिया  के  सर्व  श्री  दिनकर  देसाई  कौर  विकास  माजूमदार  को  रखा  गया  ह  ।  सरकार  भारतीय

 नाविकों  के  इस  संघ  को  प्रतिनिधि  मानती है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अरन्य  संस्थाओं  से  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त

 नहीं हुए  ह  ।

 यह  माना जाता  हैं  कि  नेशनल  यूनियन  साफ  समान  श्राफ  इंडिया  का  सम्बन्ध  इंडियन  नेशनल

 ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  हस संगर ौर  मे  रीटा इग  यूनियन  श्राफ  इंडिया  का  हिन्द  मजदूर  सभा  के  साथ  है  ।

 श्री  स०  म०  qs  :
 विवरण  में  कहा  गया  हैं  कि  शेष  दो  स्थानों  पर  नैशनल  यूनियन  श्राफ

 सीमेन  श्राफ  इंडिया  के  सवाल  दिनकर  देसाई  कौर  विकास  मजूमदार  को  रखा  गया  हे  शर  यह  भी

 कहा  गया  हे  कि  सरकार  इस  संस्था  को  अधिक  प्रतिनिधि  मानती  है  ।  सरका  र  को  यह  विधिक  पता  चला

 कि  यही  एक  प्रतिनिधि  संस्था हैं जबकि  सदस्यों  का  उत्पादन  हो  रहा  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  राष्ट्रीय  नौवहन  बोझ  की  रचना  करने  के  समय  की  नौ  वर्तमान  स्थिति

 को  देखते हुए  नामजदिगयां की  गई  हू  ?

 स०  Ho  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  ज्ञात  हे  कि  एक  are  इंडिया  फेडरेशन

 atta हू
 जिससे  बम्बई  ae  कलकता  के  चार  कार्मिक  संघ  सम्बद्ध  हैं  ?  इस  मामले  में  इसकी  क्यों

 उपेक्षा की  गई  है  ?

 शी राजबहादुर राज  बहादुर  :
 माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  संस्था  के  बारे  में  पूछताछ

 की  गई  थी

 परन्तु  इसकी  अपेक्षा  नेशनल  यूनियन  श्राफ  सीमेन  अधिक  प्रतिनिधि  मानी  गई  ।

 श्री  हेम  ava  :  दो  संस्थायें  ह--एक  नं  शनल  यूनियन  श्राफ  सीमेन  जो  इंडियन  नैशनल

 es  यूनियन  कांग्रेस  से  सम्बद्ध है  शौर  दूसरी  मेरी  दाइम  यूनियन  जो  हिन्द  मजदूर  संघ  से  सम्बद्ध

 इस  बात  को  देखते  हुए  इनके  दो  प्रतिनिधि  होने  चाहियें  ?

 राज  बहादुर  मेरीटाइम  यूनियन  पदाधिकारियों  की  प्रतिनिधि  है  कौर  साफ  जाहिर  हू

 कि  रियों  की  संख्या  नाविकों  से  कम  होती  है  ।

 श्रीमती इला  पाल  चौधरी
 :  क्या  सरकार

 को  ज्ञात हे  कि  विकास  मजुमदार  उस
 संस्था  के

 प्रतिनिधि  हूँ  जिसके  सदस्य  २३,०००
 नाविक  हैं  जबकि  कलकत्ता  में

 ह  ल  नाविक  २५०००  है ं?

 tye  अंग्रेजी  में
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 राज  बहादुर
 :  यह  सही हू  ।

 शी  त०  ब०  fags  राव  जब  न  के  कागजात  cat  किये  गये  थे  क्या  उस
 समय

 श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्रालय  से  परामर्श  किया  गया  था  ?

 श्री  राज  बहादुर  उस  संघ  को  सभी  प्रतिनिधि  संस्था  मानते  हैं  ate  श्रम  मन्त्रालय  भी  इस

 से  सहमत  था  ।  इसलिये  हमें  कौर  कहीं  नहीं  जाना  पड़ा  |

 स०  स०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  जांच  की  गई  यह  जांच  किसने  की  थी

 अझर  क्या  श्रम  मन्त्रालय

 शी  राज  बहादुर  :  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  जांच  की  गई  थी  ।

 श्री  स०  म०  बनाने  :
 तब  आप  ने  यह  निष्कर्ष  कसे  निकाला  ?  मूल  कसौटी  क्या

 थी  ?

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :
 हम  बहुत  बारीकियों में  जा  रहे  हैं

 ।

 पच्ची  स०  Ao  बनर्जी  :  यह  प्रतिनिधित्व  का  मामला हें  ।

 इम्फाल-तमेंगलाँग  सड़क

 1*  १८४२.  श्री  ले०
 wat  सिह  क्या

 परिवहन  तथा
 संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि  a

 क्या  इम्फाल-तमेंगलाँग  सड़क  के  ५०वें  मील  में  पहाड़ी  काटने  का  कार्य  आरम्भ  होने

 के  बाद  बन्द  हो  गया  है  ;

 क्या  इम्फाल-तमेंगलाँग  सड़क  के  इस  भाग में  कौर  ६७  वें  मील  में  कोई  नया  मार्ग

 मिल  गया  है  जिससे  कि  विभिन्न  चट्टानों  को  न॑  काटना  पड़े  ।

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )
 :

 तथा  प्रश्न

 में  उल्लिखित  दो  स्थानों  पर  पहाड़ी  लगभग  सीधी  खड़ी  है  ake  इस  में  बड़े  बड़े  पत्थर  के  टुकड़े  मिट्टी

 में  मिले हुए  इन  में  होकर  सड़क  बनाने  में  कठिनाई  हो  रही  यह  प्रय  भी  कि

 विद्यमान  मार्ग  ही  रखा  जायें  या  सड़क  अन्य  स्थानों  में  होकर  बनाई  प्राविधिक  भ्राता  पर  विचार

 ठो  रहा  है  |

 शी
 ले०  wal  सिह

 :
 क्या  पहाड़ी  काटने  का  व्यय  शझ्रनुमानित  व्यय  से  अधिक  होगा

 शर  इसलिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  एक  कुशल  इंजिनियर  स्थान  पर  जांच  करने  के  लिए

 प्रतिनियुक्त  किया  गया  है  ?
 यदि  हां  तो  क्या  परिणाम  रहा

 ?

 शी  राज  बहादुर  इस  कार्य  के  कार्य  भारी  अधिकारी  का  कहना है
 कि  लगभग  दो  मील  तक

 काटनीਂ  होगी
 ।  संभव है  कि  इससे  पत्थरों

 के  कुछ  बड़े  टुकड़े  wad  स्थान  से  हट  जायें
 जिससे

 भूमि  तल  पर  कौर  सारी  पहाड़ी  पर  प्रभाव  पड़े  ।  अत  :  दूसरा  मार्ग  विचाराधीन  परन्तु  क्योंकि

 कार्य  श्रासाम  सरकार  ने  आरम्भ  किया  इसलिए  एक  सरकार  के  कौर  एक  मनीपुर
 राज्य

 के  प्राधिकारी से  स्थान  की  जांच  करने  तथा  इस  बारे  में  निश्चय  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
 —_——

 a  जी  में

 ‘Imphal  Tamenglong  Road.

 69  (Ai)



 YVER  म  koh  sa  र्‌  १५  RENE

 tat  ले०
 wat  fag

 :
 पिछली  जानकारी  में  चट्टान  की  कटाई  का  काय  बन्द  होने  प्रौढ़

 atta  वर्षा  आरम्भ  होने  की  दृष्टि  से  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  वर्ष  इन  सड़कों  के  निर्माण

 में  कोई  प्रगति  होगी  ।

 राज  बहादुर  हम  निरन्तर इस  में  लगे  हैं  ।  केवल  फरवरी  EXE  में  मनीपुर

 के  मुख्य  इंजिनियरिंग भ्रमणकारी  ने  दिल्‍ली  में  सड़क  विकास  के  परामर्शदाता  इंजिनियर  के  साथ

 इस  प्रश्न  पर  बात  की  तथा  उचित  व  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 थी  हेम  क्या  :  क्या  इम्फाल-तमेंगलाँग  की  यह  सड़क  बनाना  श्रारम्भ  करने  के  पूर्व  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  यदि  हां  परियोजना एकदम  बंद  कयों  हो  गई  ?

 श्री राज  बहादुर  :  आरम्भ  में  मार्ग  बनाने  वालें  इंजीनियरों  के  अनुसार--निश्चय

 ही  उनसे  पुछा  जायेगा-चट्टान काटना  संभव  है  ।  अब  मणिपुर  के  इंजिनियर  कहते  हैं  कि  इस  में

 अधिक  व्यय  होगा  तथा  यह  कार्य  खतरनाक  भी  है  ।  दो  प्राविधिक  शभ्रधिकारियों  में  मतभेद

 प्रौर  इसका  उत्तम  समाधान  प्राविधिक  प्राधिकारी  ही  कर  सकते  हैं  ।

 tet हेम  दो  प्राविधिक  अधिकारियों  के  इस  मतभेद  से  राज्यकोष  को  बहुत  बड़ी

 हानि  हुई है
 ।  ऐसा  क्यों  टुन  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :  स्पष्ट है  कि  भूमि  संबंधी  कुछ  कठिनाइयां  जिसके  बारे

 में  में
 समझता

 हूं  कि
 माननीय  सदस्य  को  मेरी  ote  श्रमिक  ज्ञान  होगा

 ।  मुझे  विश्वास
 है

 कि  ऐसी  बड़ी  परियोजना

 आरम्भ  करते  प्रौर  नई  सड़क  बनाते  समय  ऐसी  कठिनाइयां  सामने  कराती  हैं  |

 भी  हेम  परन्तु  चट्टान  प्रौढ़  पत्थरों  के  टुकड़े  तो  asa  से  हैं  भ्र ौर  यह  मार्ग  बनाने

 से  पहिले  इंजीनियरों  को  इनका  पता  लगाना  चाहिये  था  ।

 feat  राज  बहादुर
 :

 एक  इंजिनियर  का  विचार  था
 कि

 चट्टान  काटना  संभव है  जब  कि

 दूसरे  का  विचार  है  कि  इसमें  बहुत  श्रमिक  व्यय  होगा  बहुत  खतरा  भी  है  ।  अत : दो प्राविधिक दो  प्राविधिक

 अधिकारियों  में  मतभेद  का  प्रदान  है  ।

 श्रीनगर  प्रदेश  सें  बाढ़  नियन्त्रण

 1१८४३.  शो  रामा  रेड्डी : क्या क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  श्रीमान  प्रदेश  के  आवंटन

 में  कमी  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  हां  तो  आरम्भ  में  प्रावधान  कितना  था  कौर  कितनी  कमी  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रीमान  प्रदेश  के  लिए  स्वीकृत  बाढ़  नियन्त्रण  योजनायें

 पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  यदि  हां
 कितना

 ।

 सिचाई  site  faery  उपमंत्री  :
 स्थिति  शनि  वाला  एक  विवरण  पटल  पर

 रखा

 जाता है  ।
 ee

 stich  में
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 विवरण

 तथा  .  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सारे  देश  में  बाढ़  नियन्त्रण  कार्य  के  लिए

 ६०  करोड़  रु०  के  योजना-उपबन्ध  के  झ्राधार  पर  केन्द्रीय  बाढ़  नियन्त्रण  बोर्डे  ने  २२  १९५७

 को
 हुई  छटी  बैठक  में  आन्ध्र  प्रदेश  को  ३  करोड़  रु०  मंजूर  किये  गये  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  साधनों  के  पुन
 :

 मूल्यांकन  के  परिणामस्वरूप  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  उपबन्ध  में  कमी

 करनी  पड़ी  |  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  में  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यों के  लिए

 शायर  प्रदेश  सरकार  को  केन्द्र  से  लगभग  १२८  लाख  रु०  की  ऋण  सहायता  प्राप्त  होगी  ;  प्रथम

 तीन  वर्षों  में
 ७९

 लाख  रु०  के  ऋण  मंजूर  हुए  चौथे  ८.  QEYE—Ko HT Maa VE ATT का  आवंटन  ४€  लाख

 रु०  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  afer  के  लिए  धन-व्यवस्था करने  के  लिए

 योजना  झ्रायोग  के  परामर्श  से  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  ae  प्रदेश  में  अब  तक  स्वीकृत  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाओं

 प्रान्तर  प्रदेश  के  में  कमी की  कुल  लागत  लगभग  १२७  लाख  रु०  झांकी गई  है  ।

 करने  का  इन  योजनाओं  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  |

 fat  रामी  रडडी ष्द  क्या  पिछले  वर्ष  गोदावरी  ake  गुडापाह

 जिलों
 में  हाल  में  आई  बाढ़  की  दृष्टि  से  राज्य  सरकार ने  किन्हीं  अन्य  योजनाकारों  के  लिए  अपने  प्रस्ताव

 भेज  हैं  ।

 थी  हाथी
 :

 मेरे  पास  विभिन्न  योजनाओं  की  तफसील  नहीं  परन्तु  राज्य  सरकारों  ने

 योजनायें  भेजी
 हैं  जिनमें  कुछ  क्षेत्र  सम्मिलित  हैं  ।  अन्तिम  योजना  उन्होंने  दिसम्बर  ae eo)  में

 भेजी  थी

 रामी  रेड्डी  :
 ta  में  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाओं  के  लिए  कुल  कितने

 धन
 का  उपबन्ध है  ?

 शी  हाथी  :
 प्रारम्भिक कुल  उपबन्ध  ६०  करोड़ रु०  से  घटाकर ४९  करोड़ रु०  कर  दिया

 गया है  ।

 fat  क्या  वर्ष  प्रति  at  art  वाली  गोदावरी  में  बाढ़  के  नियन्त्रण  का  कोई  प्रस्ताव

 हाथी
 :

 गोदावरी  नदी  पर  यनामपुल  से  तेल्लेखू  तक  एक  बाढ़-तट  TATA  की  योजना  है  ।

 शी  site  :  क्या  भ्रावंटन  केवल  बड़ी  नदियों  के  लिए  होता  है  या  सदैव  बहने  वाली  सब

 प्रकार  की  नदियों  के  लिए  ?.

 fot  हाथी
 :

 वे  सभी  बाढ़  सुरक्षा  कार्यों  के  लिए  होते  इसका  कोई  महत्व  नहीं

 कि
 नदी  छोटी  है  या  बड़ी  ।  यह  क्षेत्र  विशेष  के  लिए  की  जाने  वाली  कार्यवाही  पर  निरभर  है

 श्री  हेम  went  :
 विवरण  में  उल्लेख  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम

 १९६०-६१ के  लिए  धन  जुटाने  के  लिए  योजना  झ्रायोग  के  साथ  परामर्श  से  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है  ।  क्या  अ्रधिवेशन  जुटाने  का  यह  प्रयास  प्रस्तावित  कमी  के  भीतर  होगा  या  वे  आरम्भ की

 गई  परियोजना  के  वित्तीय  साधनों  में  वृद्धि  करेंगे
 ?

 पची  हाथी
 :

 प्रयास
 vg

 करोड़  रु०  में  कुछ  वृद्धि  करने  का  है
 ।

 आ

 watt  में
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 शी  रामी  रेडी
 :  weer  प्रदेश  में  इन  बाढ़-सुरक्षा-योजनाओं  से  कुल  कितने  क्षेत्र  को

 लाभ  पहुंचेगा  ?

 श्री  हाथी  :  में  पूर्व  सूचना  चाहता  हुं  ।

 काकीनाडा  Tat  बस्तर के  बीच  रेलवे  लाइन

 1१८४५.  भी इ०  सुनसुन  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  जापानी  विशेषज्ञ  ने  संघ  सरकार  को  काकीनाडी  पत्तन  भ्र  बस्तर  के  लोहे

 अ्रयस्क  क्षेत्रों  के  बीच  रेलवे  लाइन  बनाने  का  सुझाव  दिया  है  ;  atk

 यदि  हां  कया  इस  पर  संघ  र  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 रिले  उपमंत्री  सें०  च्०  :  नहीं  start  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्री  तिय मल  राव  :  क्या  जापानी  विशेषज्ञों  ने  बस्तर  ate  विशाखापटनम  के  बीच  नई

 रेलवे  लाइन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 श्री  सें०  राम स्वामी  :  नही ं।

 wt  fo  मधुसूदन  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  जापानी  विशेषज्ञों  ने  सलाह

 दी  उसपर  हमारी  सरकार  क्या  ग्राम  तक  सोच  हो  नहों  पाई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  उन  लोगों  ने  सलाह  दी  हो  नहीं  ।

 प्रकाश स्तम्भ

 1१८४६.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  प्रकादास्तभ  तथा  प्रकादशपोत  विभाग  ने  कितने  स्थानीय  प्रकाश स्तम्भों  को  नहीं  लिया  है  ?

 तथा
 संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )  :

 प्रभी  लगभग  १४०

 प्रकाश स्तम्भों को  लेना  है  ।

 tat  रघुनाथ  fag  :  वह  क्यों  नहीं  लिये  गये  हैं  ।

 राज  बहादुर  :
 इस  के  लिये  हमें  अत्याधिक  घन  की  आवश्यकता  है

 ।  इन  प्रकाश स्तम्भों  को

 लेने  के  लिये  भी  निश्चित  प्रोग्राम  की  ग्रा वश्य कता  है  ।  क्यों कि  संविधान  के  ata  पत्त नों

 को  ठीक  रखने  का  दायित्व  राज्यों  का  है  प्रौढ़  हम  पत्तन  निधि  से  कोई  धन  नहीं  ले  सकते  ।  इन  सब

 स्तम्भों  की  देख  रेख  का  व्यय  पुरा  करने  का  प्रदान  निश्चित  होना  है
 ।

 मोकामा  में  गंगा पर  पुल

 1१८४७,  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मोकामा के  पास  गंगा  ₹  ACT  सड़क  के  पुल  की  हर  प्रकार  के  यातायात  के  लिये

 कूल  कमीज
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 यदि
 तो

 रेलवे  लाइन  का  भाग  कौर  सड़क  का  भाग  कब  खुलेगा  कौर  इस  पर  नियमित

 यातायात कब  से

 क्या  पुर्व  शर  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  बीच  यात्री  तथा  माल  यातायात  के  समन्वय  के  प्रश्न  पर

 विचार कर  लिया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निश्चय  किये  गये  हैं
 ?

 उपमंत्री  सें०  वें  ०
 :  तथा  १  PEXE  को  पुल  पर

 हर  प्रकार  का  रेल  यातायात  खोलने  से  पहिले  नियमों  भ्रनुसार  आवश्यक  जांच  की  जायेगी
 |

 पुल  पर

 सड़क  यातायात  दोनों  की  सड़कों  के  पूरा  होने  पर  श्रारम्भ  होगा  |

 तथा
 .  श्रीमान्‌  ।  पूर्व  रेलवे  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  बीच  यात्री  |  रेलगाड़ियों का

 समन्वय  रेलों  का  मागं  बदल  कर  कौर  लम्बी  यात्रा  के  यात्रियों की  सुविधा के  लिये  सीधे  जाने

 वाले  डिब्बे  चलाना  प्रारम्भ कर  के  किया  जायेगा ।  श्रावश्यकतानुसार रेलगाड़ियां  भी  चलाई

 जायेंगी  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  इस  पुल  के  खुलने  के  बाद  बरौनी  से  कलकत्ता  प्रौढ़  दिल्‍ली  के
 ? लिये  सीधी  रेलगाड़ियां  चलाई  जायेंगी

 श्री  सें०  ह ०  राम स्वामी :  भ्र नेक ों  योजनायें  हैं
 ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  ये  चलाई  जायेंगी  |

 मेरे  पास  छोटी  लाइन
 प्रौढ़

 बड़ी  लाइन  दोनों  की  रेल  सेवाओं  में  परिवर्तनों  की  लम्बी  सूची  है  ।  यदि

 मेरे  माननीय  मित्र  को  रुचि  हो  तो
 मैँ

 उन्हें  जानकारी  दे  सकता  हुं  ।

 श्रीनारायण दास
 :

 कया  इस  पुल  का  नाम  किसी  व्यक्ति  के  नाम  पर  रखा  जायेगा  या  इस

 पुल at  क्या  विशिष्ट  नाम  दिया  जायेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  :  लोगों  ने  इसे  राजेन्द्र  ब्रिज  कहना  प्रारम्भ  कर  feat

 है  ।

 ~
 में

 1
 पंडित हवा  ना०  तिवारी

 :
 कोयला  ate  अन्य  wt  लदान  मुका  मेह  में  होगां  या  बरौनी

 Tat  सें०  राम स्वामी  :  गढ़रा में  ।

 त०  ब०  विट्रुल राव राव
 :

 उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  १  मई  को  इस  पूल  पर  यातायात  खोलने

 से  पहिले  आवश्यक  जांच  की  जायेंगी
 ।

 क्या  ont  तक  यह  जांच  नहीं  की
 गई

 है
 ?

 सें०  राम स्वामी :  पहिली  मालगाड़ी  २३  फरवरी  को  चलाई  गई  इस  के  बाद

 इस  की  निरन्तर  जांच  हो  रही  है  ।

 श्रीनारायण दास  :  इस  पुल  के  खुलने  के  क्या  बड़ी  लाइन  समस्तीपुर  तक  या

 दरभंगा तक  ले  जाई  जायेगी  ae  क्या  इस  सम्बन्ध में  कोई  निश्चय  किया  गया  है  ?

 सें०  बें०रामस्वामी :  यह  मुख्य  प्रदान  से  उत्पन्न  नवदीं  होता
 ।

 ee

 wast में
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 साम  दायक  विकास  के  लिय  निधि--आवंटन

 Mave
 पाणिग्रहण

 श्री  संगण्णा

 कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खंडों  सामुदायिक विकास  खं  डॉ
 का

 कार्य  भारत  सरकार  द्वारा  ग्रांट  में  कमी  करने  के  कारण  गड़बड़ हो  गया

 उड़ीसा  सरकार  ने  PERE  के  लिये  कितने  धन  की  प्रार्थना की

 इस  काल  के  लिये  कितना  धन  मंजूर  किया  गया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ब०  स०  :  श्रीमान । ग्रावंटन ।  प्रावंटन

 राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  किया  गया  था

 RYv Go  लाख  रुपय  ।

 Rv  लाख  रुपये  |

 tet  पाणिग्रहण  :
 उत्तर

 से  विदित  होता  हे
 कि

 उड़ीसा  सरकार  ने  ३  करोड़  रुपये  से  अधिक की

 मांग  की  थी  शर  केवल  लगभग  २  करोड़  रुपये  दिये  गये  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  धन  की  इस

 कमी  के  कारण  उड़ीसा  में  सामुदायिक विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार सेवा  खंडों  में  कार्य को  हानि

 होगी
 ?

 ~ a. ba र  ON
 श्री  ब०  स०  उत्तर  में  मैं  ने  कहा  है  कि  यह  waded  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  किया

 गया है  ।

 श्री  पाणिप्रही  :  क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  लगभग  २  करोड़  रु०  को  स्वीकार किया  था  ?

 श्री  ब०  स०  स्मुति  हां  |

 श्री  पाणिग्रहण  :  राज्य  सरकार  ने  विधान  सभा  में  बताया  है  कि  उन्होंने  प्रतीक  धन  मांगा था

 परन्तु  भारत  सरकार  ने  कम  दिया  |  परन्तु  मंत्री  महोदय  कहते  «त  कि  उन्होंने यह  राशि  स्वीकार

 की  थी  ।

 ब०  स०  जब  राज्य  सरकार  ये  प्रस्ताव  भेजती  है  उस  समय  राज्य  सरकार  के  अघिकारी

 at  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  के  अधिकारी  मिल  कर  राज्य  में  कार्यक्रम  की  गति

 राज्य  की  साधन  स्थिति  पर  विचार  करते  हैं  फिर  वे  संख्या  निर्धारित  करते  वह  दी  गई  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  मंत्री  विद्रोह  ने  विधान  सभा  में  क्या  हमें  विदित नहीं  है  ।

 अस्पताल

 +

 +*
 RaXo *

 pat  सुबोध  हंसवा

 ने  भी  स०  च०  सामन्त

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 नई  दिल्‍ली  के  विलगंडन  अस्पताल  में  नये  बने  वाले में  १९४८ के

 मध्य  में
 २४

 बिस्तर  लगभग  पांच  मास  तक  खाली  पड़े rs  po ae

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  ak

 इस  का  उत्तरदायी कौन  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  )  श्रीमान्‌  |

 तथा  .  अस्पताल  में  नसों  की  कमी  कौर  ग्रपेक्षित  संख्या  में  नसों  को  भरती
 करने

 में

 कठिनाई  के  कारण  प्रद्नास्पद  बिस्तरों  का  प्रयोग  न  किया  जा  सका  |

 श्री  सुबोध  हू सदा  :
 क्या  उस  काल  में  बहुत  रोगी  जाते

 थे
 कौर  यदि  तो  स्थिति  संभालने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 श्री  कर मरकर  :  मुझे  ठीक  से  विदित  नहीं  हू  कि  उस  काल  में  बहुत  रोगी  जाते  थे  या  नही ं।

 मेरा  स्याल  हूं  कि  दिल्‍ली  में  समूचे  रूप  में  बिस्तरों की
 कमी

 के
 कारण  अस्पताल

 में  दाखिल  होनें  के

 इच्छुक  रोगि  यों  की  संख्या  कदाचित  बिस्तरों
 की

 संख्या  से  अधिक  है  ।

 इन  विशिष्ट  २४  बिस्तरों  के  बारे  जो  शायद  अप्रैल  मई  से  सितम्बर  १  ९  ५८  तक  खाली  रखने

 का  कारण  यह  था  कि  झ्र स्प ताल  में  प्राधिकारी  काम  दिलाऊ  दफ्तर  से  नसे  मंगाने  कौर  दो  बार  विज्ञापन

 देने  पर  भी  नसें  प्राप्त  न  कर  सके  ।  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  प्रस्तावित  वेतन  में  कमी  थी
 ।
 उन्हें  पुरे  भत्ते

 नहीं  दिय  गये  थे
 ।

 अब  हम  ने  अस्पताल  को  प्राय  अस्पताल  के  समान  मानकर  पूरे  भत्ते  देने  को

 कह  दिया  हे  |  मेरा  ख्याल  हे  अरब  उन्हें  नसें  प्रपेक्षतय  झ्रासानी  से  मिल  रही  हैं  ।

 सुशीला  नायर
 :

 इस  दृष्टि  से  कि  यह  केवल  एक  ही  घटना  नहीं  हैं  तथा  अनेकों  बार

 के  बिस्तर  कर्मचारियों  या  शादी  की  कमी  के  कारण  महीनों  तक  खाली पड़े  रहते  सरकार

 इसकी ऐसी  योजना  बनाने के  लिये  क्या  कार्यवाही की  है  कि  अस्पताल  का  निर्माण  पूर्ण  होने  तक  ये

 सारी  वस्यतृयें  उपलब्ध हो  जायें  ।

 fat  कर मरकर दिल्‍ली  में  कई  प्रशासन  हैं  ।  वास्तव  में  तीन  अस्पताल भारत  सरकार  के

 आधीन हैं  ।  जिन  के  लिये  हम  मूल  रूप  से  उत्तरदायी  हैं  ।  उन  भ्र स्प तालों में  से  केवल  इसी  अस्पताल में

 नसे  कम  थीं  कौर  इस  कारण  उपलब्ध  बिस्तरों  का  प्रयोग  न  किया जा  सका  ॥

 अन्य  अस्पताल  नगरपालिका निगम  दिल्‍ली  प्रशासन के  भ्रमित  कम  से  कम  एक अस्पताल

 के  बारे  में  मुझे  विदित  है  कि  वहां  कमंचारियों  की  कमी है  ak  हम  ने  केवल  श्रपना  मत

 ही  नहीं  भ्रमित  इस  सदन  का  मत  भी  उन्हें  बता  दिया  है  श्र  उन  से  उन  रिक्त  स्थानों  को  भरने को  कहा

 है
 ।

 जब  मैं  फिर  उन्हें  स्मरण  करा  दंगा  ॥

 betta रेण  चक्रवर्ती  :  इस  दृष्टि से  कि  एक  से  अधिक  अवसरों पर  नर्सों  की  कमी हो  गई

 कया  विज्ञापन केवल  दिल्‍ली  में  दिये  गय  हैं  या  कलकत्ता  ate  दक्षिण  भारत  के  सभी  समाचार  पत्रों  में

 fer  गये हैं
 ?

 fet  कर मरकर
 :

 केवल  यही  नहीं  ।  वास्तव  हमने  rare  जहां  अधिक  नसें  बताई
 जाती  हमने  सरकारी  तथा  गैरसरकारी  सारी  कार्यवाही  की  है  ।  यह  मैं  पूर्ण  गम्भीरता  से

 कह  रहा  हूं
 |

 हमने  अन्य  प्रयासों  से
 भी

 परामर्दा  किया  है  ।  हमने  इस  मामले  में  सभी  सम्भव  प्रयत्न  किये

 ee
 id ह  परन्तु  तथ्य  यही  है

 कि
 केरल  कौर  भ्राता  में--बंगाल  की  स्थिति  भी  कुछ  अ्रच्छी  है--नसें  उपलब्ध

 ee

 मूल  भंप्रेजी  में
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 @  ।
 यह  बात  ठीक  है  कि  दिल्‍ली  में  भ्रमण  राज्यों  की  अ्रपेक्ष  बेहतर  वेतन  मिलने  पर  भी  qe  संख्या  में

 नस  उपलब्ध  नहीं  हैं  शौर  इसीलिये  हम  इन  अस्पतालों  से  कह  रहे  हैं  कि  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सुविधाओं

 का
 प्रबन्ध  कर  वह  नर्सों  के  मामले  में  यथासम्भव  area  निर्भर हो  जाये

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  केरल  कौर  बंगाल  जहां

 नस  अ्रधिक  संख्या  में  उपलब्ध-हो  सकती  विज्ञापन  किये  गये  हैं  ?

 कर मरकर
 :

 जिन  अखबारों में  यह  विज्ञापन  किया  गया
 था

 उनकी
 पूरी  सुची तो  मेरे

 पास

 नहीं  है  लकिन  जहां  तक  मुझे  पता  है  हमने  प्रत्येक  यथासम्भव  प्रयास  कर  लिये  हैं  ।

 प्रकोप  पत्तन

 1१८५१.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  १७  १९५८  के
 areas

 प्रशन  संख्या  १०८२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार ने  उड़ीसा  के  प्रदीप  पत्तन  को  विकसित  करने  के  लिये  केन्द्र  से

 अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  मांगी  थी  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिये  ऋण  देने  को  राजी  हो  गयी

 ८

 यदि  तो  कितनी  भ्र ति रिक्त  राशि  देने  को  राजी  हुई  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  (att, WH TREE राज  बहादुर  )  :
 जी  हां

 शौर  PeYG—YE  में  Pv, EF, G00  रुपये  का  ऋण  दिया  गया  है  ।

 श्री  पा  निग्रही  प्रदीप  पत्तन  के  सुधार  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  को  अब  तक  कुल  कितना  ऋण

 दिया  जा  चुका  है
 ?

 fat  राज  बहादुर
 :

 पहली  योजना  की  अवधि  में  उड़ीसा  सरकार  को  कुछ  दाँतों  के  साथ
 ७

 '

 लाख  रूपयों  का  एक  ऋण  दिया  गया  था  ।  as  A\9— Xt  में  केवल
 ४*  re  लाख  रुपयों  की  मांग  की

 गयी  थी  ae  उसे  हमने  १९५८  में  मंजर  कर  लिया  था  ।  इस  वर्ष  १५  लाख  रुपयों  की  मांग

 की
 गयी  थी

 जिसमें
 से  Pv, €E, 00 CIT BT HUTA 2 far TTS | रुपय  ऋण  के  रूप  में  दे  दिये  गये  है  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :
 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  पत्तन  के  लिये  ऋण  के  रूप  में

 ७०
 लाख  रुपये  मांगे

 थे  श्र  यह  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  बन्दरगाह  बोर्ड  के  समक्ष  रखा  गया  था

 राज  मेरे  पास  जो  जानकारी  उससे  पता  चलता  है
 कि  उन्हें  २६,  १३.६२ र

 लाख  रुपयों  के  ऋण  की  आवश्यकता थी  ।  १५  लाख  रुपयों  के  ऋण  के  लिये  अनुरोध  करने  वाला  उनका

 पत्र  हमें  लगभग  १०  १९५८ को  मिला  ।  में  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कह  सकता  कि  ७०
 लाख

 रुपयों  की  मांग  की  गयी  थी  या  नहीं  ।

 भी  पाणिग्रहण  एक  दूसरे  प्रत  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था
 कि  उड़ीसा  सरकार

 ने

 राष्ट्रीय  बन्द  रगाह  बोर्ड  को  एक  ज्ञापन  दिया  था  जिसमें  उन्होंने  यह  संकेत  किया  था  कि  प्रदीप  पत्तन  के

 सुधार के  लिये  ७०  लाख  रुपयों  के  व्यय  की  जरूरत  पड़ेगी  ।  लेकिन  मन्त्री  महोदय  कह  रहेगें  कि  यह

 जानकारी  उनके  पास  नहीं  है

 मल  भ्र ग्रेजी  में
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 fat  राज  बहादुर  मेरे  से  माननीय  सदस्य  राष्ट्रीय  बन्दरगाह  बोर्डे  श्र  सरकार  के

 बीच  का  स्तर  जानते  हैं  ।  मैं सरकार की  बात  कर  रहा  हूं
 ।

 सरका
 र

 से  की  गयी  मांग  मैं  कभी  बता  चुका

 हूं  ।  राष्ट्रीय  बन्दरगाह  बोर्ड  से  की  गयी  मांग  के  बारे  में  मैँ  निश्चयपूर्वक  कुछ  नहीं  कह  सकता
 ।

 रेलवे  इंजन

 ्

 थी  रामेश्वर  टाटिया
 :

 १८५२५
 भी  राम  कृष्ण  गुप्त

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  रेलवे  इंजनों  के  निर्माण  के  मामले  में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिये

 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ;

 १९४५८  तक  यह  लक्ष्य  किस  ५  तक  पूरा  हो  चुका  है  ;

 रेलवे  इंजनों  के  कुल  संभरण  का  कितना  प्रतिशत  प्रद  देश  में  निमित  इंजनों  से  पूरा  किया

 जाता है  ;

 क्या  सरकार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  में  रेलवे  इंजनों  के  निर्माण  के

 मामले  में  देश  को  आत्मनिर्भर  बना  देने  वाली  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  :  जी  हां

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल
 में  ८३०  बड़ी  लाइन  के  ४५२  मीटर  लाइन  के

 रेलवे  इंजनों के  निर्माण  का  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  उसमें  से  चितरंजन  लोकोमोटिव 38.0

 कौर  टेलको ने  ४४२  बड़ी  लाइन के  प्रौढ़  २३४५  मीटर  लाइन  के  रेलवे  इंजन  बनाये  हैं  ।

 भाप  से  चलने  वाले  सारे  इंजनों  का  संभरण  अब  देश  में  निमित  होने  वाले  इंजनों  से  किया

 जाता  लेकिन  डीजल  प्रौढ़  बिजली  से  चलने  वाले  इंजनों  का  आयात  किया  जाता  है  ।

 जी  भाप  से  चलने  वाले  इंजनों  के  मामले में  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  मीटर  लाइन  के  सारे  रेलवे  इंजन  भ्र भी  टेलको  में

 बनते हैं  ?  यदि  तो  ऐसा  कब  तक  होता  रहेगा
 ?

 क्या  उस  समय  के  बाद  सरकार  मीटर  लाइन
 के

 रेलवे  इंजनों  का  निर्माण  करने  की  व्यवस्था  स्वयं  करने  के  seat  पर  विचार  करेगी  ?

 fet से  ०  ैं०  राम स्वामी
 :  एक  कार्यक्रम  है  जिसके  भ्र तु सार  वह  मीटर  लाइन  के  रेलवे  इंजनों

 का  निर्माण  करेंगे
 ।

 इस  ठेके  की  अवधि  PEER  तक  बढ़ा  दी  गयी  है  ।  उसके  बाद  हम  इस  प्रश्न  पर  विचार

 करेंगे  ।

 tat  रामेशवर  टांटिया
 :

 चित्तरंजन  बड़ी  लाइन  के  रेलवे  इंजन  के  लिये  कितनी  कीमत  लेता  है
 झर  मीटर  लाइन  के  इंजन  के  लिये  टेल्को  कितनी  कीमत  लेता  है  ?

 गयी  सें०  राम स्वामी  :  यह  प्रीत  इससे  तो  उत्पन्न  नहीं  होता  लेकिन  यदि  अध्यक्ष  महोदय

 नित  दे

 वा

 मे
 यह

 ATH

 =

 oem
 में

 | भ्रंग्रेजी
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 श्री  श्रीनारायण दास  :  इन  रेलवे  इंजनों  में  लगने  वाले  पुर्जों  में  से  कितने  प्रतिश्त  पुर्जों  का

 अब भी  आयात किया  जाता  है  ?

 fet  सें०  राम स्वामी  :  इसका  उत्तर  देने
 के  लिये  मुझे  पूवे-सूचना  लेकिन में  यह  कह

 सकता  हूं  कि  हम  इस  बात  का  पुरा  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  हम
 भ्रात्मनिर्भर  हो  जायं  कौर  सभी  पुर्जे

 देश  में  ही  बनाने  लगे ं।

 tet  दामानी  :  देश  में  डीजल  इंजनों  के  निर्माण  के  लिये  क्या  sara  किये जा  रहे  हैं  ?

 tat  सें०  वें०  राम स्वामी  :  मंत्री  महोदय  ने  बजट  सम्बन्धी  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि
 डीजल

 रेलवे  इंजनों  का  निर्माण
 *
 र-सरकारी  क्षेत्र  में  होगा  ।  तीन  फर्मों  से  इनके  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 मां  गये  हैं  ।  तीन  चुनी  हुई  फर्मों  टेवसमाको  कौर  हिन्दुस्तान  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 एक  बैठक  हुई  थी  ate  उसमें  उन्हें  बता  दिया  गया  था
 कि

 रेलवे  को  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रतिवर्ष

 १४५०  बड़ी  लाइन  मीटर  लाइन  के  डीज़ल  रेलवे  इंजनों  की  जरूरत  पड़ेगी  प्रौर  इन  फर्मों से  कहा

 गया  था  कि  वे  इन  इंजनों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  अपने  ठोस  प्रस्ताव  भेजे  ।

 geal  कें  लिखित  उत्तर

 पर्लाकिमेडी  लाइट  रेलवे

 1१८३६,  को  संगीता  क्या  रेलवे  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गंजा  कौर  कोरापट  जिलों  )  की  सीमा  पर  स्थित

 पा ला सिंगी में  वं दा घारा  नदी  के  तटबंधों  में  दरारें  पड़  जाने  के  कारण  नदी  का  पानी

 कॉमेडी  लाइट  रेलवे  की  लाइन  पर  होने  वाला है  ;  कौर

 यदि  तो  रेलवे  लाइन  को  नदी  के  खतरे  से  बचाने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही

 रेलवे  उपमंत्री  Fogo  :
 जी  हां  ।

 बड़ी  बाढ  ard  पर  नदी  का  पानी

 तटबंधों  के  ऊपर  होकर  बहने  लगता  है  कौर  गांव  के  निकट  रेलवे  के  तट बन्ध  को  जलमग्न

 कर  देता है  ।

 ऊंची  बाढ़  से  रेलवे  लाइन  को  बचाने  के  लिये  सुरक्षात्मक  कार्यवाही  पर  विचार  किया

 जारहा

 पटना  में  गंगा  नदी  पर  रेल  प्रौढ़  सड़क का  पुल

 *
 १८३९,  श्री

 विभूति  मिश्र
 :

 aa  tae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हूँ  कि  बिहार  सरकार
 ने

 पटना  में  गंगा  नदी  पर  चालू  वर्ष  geye F ta में  रेल

 पौर  सड़क  का  पुल  बनाने  का  केन्द्रीय  सरकार  से  किया  है
 ;

 मूल
 प अंग्रेजी  में
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 orf  mn [,  तो  सरकार  का  इस  मांग  को  कब  तक  पूरा  करने  का  विचार  हैं  ;
 कौर

 4190

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  |
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  श्री  सें०  वें०  राम स्वामी  जी  नहीं»

 are  सवाल नहीं  उठता  |

 हरा 2१  ॥ C34 इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  वाइकाउंट  विमानों  क

 १८४४,  श्री  प्र०  चे  बदलना  :  व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  द्वारा  वाइकाउंट  विमानों  के

 प्रतिदिन  के  उपयोग  के  घंटे  आस्ट्रेलिया  ate  न्यूजीलैण्ड  शादी  देशों  की  भ्र पे क्षा  कम
 श्योर

 (  )
 शो

 इन
 आधुनिक  कौर  महंगे  विमानों  का  उपयोग  कम  क्यों  किया  जाता  है

 उदयन  उपमंत्री  मही उद्दीन  )  :  जी  नहीं  ।  इंडियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  प्रतिदिन  प्रत्येक  वाइकाउंट  विमान  का  जितना  उपयोग  करता  है  उसके  आंकड़े  विश्व  के

 अन्य  भागों  के  वाइकाउंट  संचालकों  के  के  अनुकूल  ही  ssa  है  |

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 बर्द वान-प्रासनसोल  सेक्शन  पर  बिजली  से  गाड़ियां

 १*११८४८.  थी  राम  कृष्ण गुप्त  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 पूर्व  रेलवे

 के  ब्देवान-प्रासनसोल  सेक्शन  पर  बिजली  से  रेलगाड़ियां  चलाने  के  काम  में  तक  कितनी  प्रगति

 उपमंत्री  से
 ०  To

 :  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ६,  श्रतूबन्ध  संख्या  €३]

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कार्यालयों  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  ननदों

 1*१८४३.  श्री  संगण्णा  :  कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कार्यालयों  में  करे

 जाने  वाले  नकद ों में में  जम्मू  तथा  काश्मीर  को  भारतीय  राज्य-क्षेत्र में  नहीं  दिखाया  गया  कौर

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 भ्र सेनिक निक  उड्डयन  उपमंत्री  मही उद्दीन )  :  )  a  इंडियन  एयर  लाइन्स

 foafrs syrt oatal (sft agicgir) : ) ae (a). sfeaat or rotten Se atet Hct neh meh wena nib ee # sey eon  काश्मीर

 को  भारत  के  रंग  के  रूप  में  ही  दिखाया  गया  है  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  कुछ  कार्यालयों  में  विश्व  के  वाणिज्यिक  नकदी  इस्तेमाल

 किये  जाते  थे  जिन्हें  एक  विदेशी  फर्म  ने  प्रकाशित  किया  था  कौर  जिन  में  जम्मू  तथा  काश्मीर  का  रंग

 उन  रंगों  से  भिन्न  था  जिनका  भारत  श्र  पाकिस्तान  के  राज्य  क्षेत्र  दिखाने  के  लिये  प्रयोग  किया

 मूल  wart  में
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 गया  था  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  कॉरपोरशन  ने  तब  से  यह  हिदायत  दे  दी  है  कि  उसके  जिन  जिन

 कार्यालयों  में  इन  नाकों  का  प्रयोग  होता  वहां  से  उनको  हटा  दिया  जाय  ।

 पटसन  at  खेती

 1३०३२.  शी  राम  कृष्ण  गुप्त : च्  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  Reus  में  प्रत्येक  राज्य  में  कुल  कितने  क्षेत्र  शौर  कितने  अतिरिक्त  क्षेत्र  में  पटसन  की  खेती

 की  गयी ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  ः
 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परि  बिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  ev]

 पंजाब  में  मलेरिया  कॉपी  क्रम

 1२०३३.  शी  राम  कृष्ण गुप्त
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 व्यापी  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  PEYE-Go  में  पंजाब  को  कितनी

 राशि  afer  की  गयी  है  ?

 1  स्वास्थ्य  मंत्री  (sit  कर मरकर  )  :
 यह  अनुमान  किया  जाता  है  कि  मलेरिया  उन्मूलन

 कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  ZEXE-Fo  में  पंजाब  राज्य  को  VYLRR २२  लाख  रुपयों

 की  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायगी  ।  १९४९-६०  के  लिये  पंजाब  राज्य  का  व्यय  २७.८९  लाख

 रुपये  कूता  गया है

 पश्चिम  रेलवे पर  शटल  ट्रेन-र्साविसें

 1३०३४.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेवाड़ी-नरनौल  सैक्शन  पर  दिल  सर्विसों

 में  नियमितता  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ak

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  जी  नहीं

 श्र  wet  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन  में  भोजन-व्यवस्था  करने  वाले

 1३०३५.  राम
 कृष्ण  गुप्त

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे
 कि

 उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीज़न में  कितने  भोजन-व्यवस्था करने  वाले  कौर

 १९५८-५९  में  उनके  खिलाफ़
 कितनी

 शिकायतें  प्राप्त  हुई

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  राम स्वामी  )  2  eR I

 ५  ।

 मल  sas  में
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 उतर  रेलवे  पर  भोजन  व्यवस्था

 ।"  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 श्री  जीत  सिह  सरहदी

 feed  सरदार  इकबाल  fag

 क्या  teat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (&  उत्तर
 रेलवे  पर  भोजन  व्यवस्था  करनें  वालों  की  संख्या  कितनी

 PEYSA-YE  में  इन  भोजन  व्यवस्था  करने  वालों  के  खिलाफ़  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 हुई

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  कौर

 wa  तक  इस  रेलवे  के  किन-किन  स्टेशनों  पर  विभागीय  भोजन  व्यवस्था  लागू  की

 गयी है  ?

 उपमंत्री  सेंधें  राम स्वामी )  ॥  ७३५  |

 १५०  ।

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  झनुधन्भ  संख्या  €  ४)

 दिल्‍ली  मेन
 ह

 पठान  कोट

 नयी  दि  cat

 वाराणसी

 लखनऊ-बड़ी  लाइन

 मुशादाचाए

 इलाहाबाद

 कानपुर ह

 पंजाब  की  सिचाई  योजनायें

 1३०३७.  श्री  राम  कृष्ण  क्या  सिचाई  शर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  पंजाब  की  विभिन्न  मध्यम  आकार  सिंचाई  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिये

 PEYG-HE  में  कुल  कितनी  राशि  safer  की  गयी  थी  ?

 ate  विद्युत  उपमंत्री  :  पंजाब  की  मध्यम  झा कार  की  सिंचाई  श्र

 परियोजनाओं  के  लिये  QEYT-YE  में  स्वीकृत  व्यय  इस  प्रकार  है  :

 लाख  रुपयों  में

 १.  मध्यम  are  की  सिचाई  परियोजनाओं  १३२

 २.  विद्युत  परियोजनायें  के  चित्रित  भाग  के  कके  २५०

 १२२५
 वि

 ३.
 भाखड़ा  नंगल  a

 विद्या  दोनो ं)

 मूल  dit  में
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 मीन-क्षत्र

 [

 शी  दी०  चे  फार्मा

 1३०३८.  शो  जीत  सिह  सरहदी
 :

 सरदार  इक़बाल  fag
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मीन-क्षेत्रों  के  विकास  के  लियें

 ZEYS-KE  में  पंजाब  सरकार  को  कितने  भ्रनुदान  दिये  गये  थे  ?

 खाद्य तथा फृषि मंत्री तथा  फूटी  मंत्री  श्र०  प्र०  जन )
 :  २८,०००  रुपये

 बम्बई  में  खोज  we

 1३०३६.  श्री  पांगरकर
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बीज

 तैयार  करने  के  फार्मो  की  स्थापना  के  लिये  ZEXE-Fo  में  बम्बई  सरकार  को  राज  सहायता  के  रूप

 में  कितनी  आवंटित
 की  गयी है  ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  (०  जन )
 :

 किंग  ग्रूप  बीज  तेयार  करने  वाले  फार्मों  की

 स्थापना के  निमित्त  rg  XE-Fo  में  बम्बई  सरकार के  लिये  ३४.३३  लाख  रुपयों  की  राशि  आवंटित

 करने  को  राज़ी  हो  गया  है  ।

 श्रायुवे  दिक  चिकित्सा  पद्धति

 ovo,  नवल  प्रभाकर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सामुदायिक  विकास  मंत्री  द्वारा  बंगलौर  में  दिये  गये  ate

 जनवरी  १९५८  के  हिन्द  में  प्रकाशित  उस  भाषण  की  are  दिलाया  गया  है  जिसमें  उन्होंने

 सामुदायिक  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  देहाती  क्षेत्रों  की  स्वास्थ्य  ath  चिकित्सा  सम्बन्धी

 झ्रावश्यकताओं  की  के  लिये  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  की  सहायता  लेने  की  वांछनीयता  पर

 बल  दिया  at

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  रहा  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कौर  जी  हां  ।
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद्‌

 की  बंगलौर  में  हुई  बैठक  में  सामुदायिक  विकास  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  पर  विचार-विमश किया

 गया  ax  स्वेसम्मति  यह  रही  कि  यद्यपि  विधिवत्‌  परिवर्धित  आयुर्वेद  लोगों  के  स्वास्थ्य  अवधान

 में  प्रम  भाग  लेगा  फिर  भी  आधुनिक  चिकित्सा  पद्धति  के  साथ  इसका  एकीकरण  उचित  नहीं  है  ।

 आयुर्वेद  के  मौजूदा  स्तर  के  निर्धारण
 are

 मूल्यांकन  के  लिये  सरकार  ने  हाल  में  ही  जो  कमेटी  ट

 थी  उसने  भी  सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं  के  श्रन्तगंत  चिकित्सीय  सहायता  की  व्यवस्था  के

 लिये  ड ग्रायवद झ  के  इंटीग्रेटेड  ग्रेजुएट  की  सेवाओं  के  प्रश्न  पर  कुछ  सिफारिशें  की  जो  परीक्षाधीन  हैं  ।

 ब्रह्मपुत्र  का  पुल

 1३०४१.  श्रीमती  मजीदा  अहमद :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ब्रह्मपुत्र  के  पुल  के  निर्माण  के  लिये  अब  तक  कितने  क अफसर रख रखें
 गये  हैं

 उप-ठेकेदारों  के

 Ta  FI
 a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  ग्रांथिक-भुगतान  ठेकेदारों  को  उपलब्ध  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  अरब  तक  कितनी  राशि  दी  गयी  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  स०  राम स्वामी  )  १८  |

 ब्रह्मपुत्र  के  पुल
 की  बुनियाद a

 सब-स्ट्रीक
 च

 र
 के  निर्माण  का  ठेका  हिन्दुस्तान  कंस्ट्रक्शन

 कम्पनी  को  दिया  गया  था  जो  मेसर्स  बी०  बी०  ज े०  एण्ड  कम्पनी  से  वेल-किस  और  प्राप्त

 कर  रही  है  |

 सहायक  निर्माण  कार्य  मेसर्स  नारायणदास  एण्ड  बी०  बी०  दास  एण्ड  राजपूत

 कंस्ट्रक्शन  ग्रो झा  ब्रह्म  मानना  इंजीनियरिंग  बक्से  ए०  के०  बी०

 के०  पी०  सी'०  अर ०  जे०  एल०  एस०  Fo  Fo

 हिम्मत  अडवानी  करोड़ीमल  अडवानी  हग  उदास  को  सौंपा  गया  है
 |

 )  oft हा  ॥

 ३७,३०,०००  रुपये  |

 पुर्व  रेलवे
 की  ॥ द्  अनाज  की  दूकानों के  करें  चा

 [२०४२  श्री  ही०  नाम  मकानों  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्व  रेलवे  में  की  दूकानों  के  फालतू  कमंचारियों  को  खपाने  उनकी

 वरिष्ठता  निश्चित करने  के  लिये  भेद  gor  प्रक्रिया  अपनाने का  जिन  भूतपूर्व  अनाज  की  दूकानों  के

 तमंचा  रियों  पर  बड़ी  संख्या  में  प्रतीक  प्रभाव  पड़ा  बताया  जाता  है  क्या  उनके  मामलों  की  जांच

 कर  ली  गयी  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले हैं

 रेलवे  उपमंत्री  स०  वें
 ०  राम स्वामी )  श्र  इस  विषय पर  परस्पर

 विरोधी  मत  होने  के  कारण  इस  मसले  पर  संगठित  श्रमिकों  से  चर्चा  करने  का  विचार  है
 ।

 असिस्टेंट  asta

 1३०४३.  श्री  ही०  ao  मुकर्जी :  कया  ध थिक (लव  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  रेलवे

 के
 डाक्टरों

 सज्जनों  )
 को  अराजपत्रित  तृतीय

 श्रेणी

 की  पहली
 में

 रख  दिया  जाता  है  जिससे  सरकारी  नौकरी  वाले  असिस्टेंट  सर्जनों  की  तुलना
 मे में  उनके

 प्रतिकूल  पक्षपात  पूर्ण  व्यवहार  होता  है  ;

 क्या  उक्त  डाक्टरों  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  पेवाद्ों  से  अलग  माना  जाता  है

 क्या  उनके  वेतन-क्रम  श्र  पदोन्नति  के  अवसर  अन्य  सरकारी  नौकरियों  वाले  एक  सी

 ही  योग्यता  वाले  कर्मचारियों  की  तुलना  में  अ्रनुकूल  नहीं  ठहरते  ;

 यदि  तो  क्या  इस  भेद  भाव  को  दूर  किया  जायगा

 1  रेलवे  उपमंत्री
 (ait ~~ A

 सें०  राम स्वामी )  :  जी  हां
 ।

 रेलवे  के  असिस्टेंट  सर्जन

 भ्र राजपत्रित  कर्मचारी  होते हैं  ।  उनकी  भर्ती  और  नौकरी  की  शर्तों  संबंधी  नियम  रेलवे  की

 ग्रावश्यकताश्ों को  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाये  गये  थे  ।  यह  सैनिक  क्षेत्र  के  नियमों  से  भिन्न

 लेकिन  इसमें  कोई  भेदभाव  नहीं  है  ।

 ०ਂ  ee

 wat  में

 *Substructure
 2  Well-curbs

 "Strakes
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 जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  हो  1  ।

 स्टेशनों  पर  पब्लिक  साइडिंग

 1३०४४.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बया  द्वितीय

 वर्षीय  यो  जना  में  निम्नलिखित  स्टेशनों  की  पब्लिक  साइडिंग  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव

 बारा बिल

 बाराजमदा

 वं दा पाणि

 जाजपुर-क्योंकर  कौर

 भद्रक

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  राम स्वामी  )  :  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  दक्षिण  पूर्वी

 रेलवे  के  नौकरी  जयपुर-क्योंकर  रोड  भद्रक  स्टेशनों  पर  विद्यमान

 पब्लिक  साइडिंग ों  की  सुविधाघरों  में  शौर  भी
 वृ  द्धि

 ate  परिवर्तन  करने  के  प्रस्ताव  बारा बिल

 स्टेशन  पर  एक  नथी  पब्लिक  साइडिंग  का  निर्माण  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 इस  समय  देखना  रसाल  स्टेशन  पर  पब्लिक  साइडिंग  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  क्यों  कि  उस  स्टेशन

 के  निकट  भविष्य  में  साव  जनक  यातायात  के  लिये  खुलने  की  कोई  सं  भावना  नहीं  है  ।

 हिन्दूमलकोट-गंगानगर  लाइन

 1३०४४.  श्री  कर्णों  सिह  जी  :  कया  रेलवे  मंत्री  ५  १९५८  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  १५७६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिन्द्मलकोट  are  गंगानगर  के  बीच

 बड़ी  लाइन  की  लाइन  बिछाने  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  तब  से  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  सम स्वामी  )  योजना  आयोग  के  से  यह प्रस्ताव

 wa  भी  विचाराधीन है  ।

 उत्तर  प्रदेश  गोदामों  के  किराये

 Jovs.,  श्री  सरजू
 पांडे

 :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  गोदाम  किराये  पर  लिये  हैं  जिनका  किराया  कभी  तक  ते  नहीं

 हो  पाया ?

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  जो  गोदाम
 गेर-सरकारी

 पक्षों  से  किराये  पर

 fat  गए  हैं

 tae  अंग्रेजी  में
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 उत्तर  में  सिचाई  क्या  विद् यत चक  परि

 ३०४७.  श्री  सरजू  पांडे
 क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्तरगत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सिचाई

 तथा  विद्युत  योजनाओं  के  लिये  कुल  कितनी  राशि
 दी

 गई  |  कौर

 उक्त  राशि  किन-किन  योजनाओं  के  लिये  दी  गई
 ?

 सिचाई  पौर  विद्युत  उपमंत्री  :  पहली  ak  दूसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं

 में  सम्मिलित  बड़ी  तथा  मध्यम  श्रेणी  सिंचाई  तथा  विद्युत  योजनाओं
 के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 को  दी  गई  राशि इस  प्रकार  है  :--

 oo  लागा

 पहली  योजना  करोड़  रुपये  में

 RY"  ०्२

 विद्युत  २३४२

 ( Free  को  छोड़

 रिहाई  V*  gig *

 यह  पहली  योजना  अवधि  का
 बुल  खर्चा  है  ।

 ह ि  ।  योजना

 RY So
 is

 e

 Ue

 pe be  Se  mes  —

 पहली  कौर  दूसरी  योजनाओं  में  सम्मिलित  योजनाओं  की  सूची  संलग्न

 ६,  श्रवूबन्घ  संख्या  ec]

 कृषि  का  विकास

 ३०४८,  थी  सरजू  पाण्डे  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  को  वर्ष  PEYE-Go  में  खेती  के  विकास  के  लिये  कुल  कितनी  घन  रानी

 दी  गई  है  ;  शर

 इस  कार्य  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  प्रवर्ध  के  लिये  कितनी  घन  राशि  मांगी

 ay ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :  सहकारिता  को  कृषि  क्षेत्र

 के  लिये  उत्तर  प्रदेश  राज्य  का  सन्‌  १९५९-६०  के  विधिक  योजनाओं का  सीलिंग  €४१*  ६५  लाख

 रुपयें  जेसा
 कि

 प्लानिंग  कमीशन  के  द्वारा  स्वीकार  किया  गया
 ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  Yo. €७  लाख  रुपये  की  राशि  मांगी  थी
 ।

 69  (Ai)
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 प्याज

 ३०४९.  प्रो
 सरजू  पाण्डे

 :
 क्या  खाद्य  तथा

 '

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४५७-५८

 में  देश  में  प्याज
 की

 राज्य-वार  पैदावार  कितनी
 थी  ?

 era  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  देश  में  प्याज  के  उत्पादन  सम्बन्धी  भ्रपेक्षित
 डाटा

 उपलब्ध  नहीं  है  क्यों
 कि  यह  पूर्वानुमान फसल  नहीं  जिस  के  लिये  ऐसा  डाटा  इकट्ठा  किया  जाता

 है  ।  फिर  भी  सन्‌  PEYV-US  के
 लिये  मुख्य  प्याज  उगाने  वाले

 राज्यों
 के  द्वारा  भेजे  गये  भाखरी

 आंकड़ों  का  एक  विवरण  नत्यी  कर  दिया  गया  है  ।  अन्य  राज्यों के  लिये  उत्पादन ars  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।  दीवाने  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  eo]

 वनस्पति  घी

 1३०५०  शी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९४७  झर  १९५८  में
 त्री  का  कुल  कितना  उत्पादन  द्  ;

 revs  १९५८  में  वनस्पति  घी  की  राज्यवार  कितनी  खपत  हुई  ;  कौर

 १९४७  कौर  Reus  में  वनस्पति  घी  का  por  कितना  निर्वात  किया  गया ?

 tara  तथा  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  १९४७  शरीर  १९५८  में  वनस्पति

 घी  का  उत्पादन  €  ४५,१११  ग्रोवर  YEN, UY  टन  था  |

 वनस्पति  घी  की  राज्यवार  खपत  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  फैक्टरियों  द्वाराਂ

 विभिन्न  राज्यों  को  भेजे  गये  वनस्पति  घी  के  प्राकार  पर  विभिन्न  राज्यों  की  मांग  सभा-पटल  पर  रखे

 गये  विवरण  में  बतायी  गयी  है  ।  परिशिष्ट  ६,  श्रतुबन्ध  संख्या  es]

 कलिगपतनम्‌-पावंतीपुरम्‌  ला  इन

 1३०५१.  श्री  सत्यनारायण
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे
 कि

 दक्षिण  पुर्व  रेलवे  में

 कलिंगपतनम ग्रौर ate  के  बीच  प्रस्थापित  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण करने  के  सम्बन्ध  में  ay

 तक  क्या  कया  कार्यवाही  की  गयी  हे
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  से  ०  वें  ०  राम स्वामी )
 :  प्रस्थापना रेलवे  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में

 सम्मिलित  नहीं  है  कौर  न  ही  इस  के  बारे  में  ग्राहक  प्रदेश  सरकार  ने  सिफारिश  की  है  ?

 पंजाब  में  सड़कों  का  निर्माण

 1३०५२.  श्री  दलजीत  सिंह  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखने  की  कृपा  जिस  में  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 पंजाब  सरकार ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  अन्तर्राज्यीय तथा  प्राथमिक  महत्व

 की  सड़कों  के  निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  कौन  कौन  सी  योजनायें  भेजीं  उन  में  से  कौन

 कौन  सी  योजना  स्वीकार  की  गई  कौर  इन  योजनाओं  के  अंतगर्त  सड़कों  की  कुल  कितनी  लम्बाई

 उन  पर  कितनी  लागत  जायेगी  कौर  उन  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय
 सहायता  दी  जायेगी

 विवि  प  अ  ws  st
 उन  में  से  कितनी  योजनायें  पूरी  की  जा  चुकी  हैं

 ?

 मिल  भंप्रेजी में
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 :

 «  प्रथम
 पंचवर्षीय  योजना में  पंजाब  में  लगभग  २  ६८  करोड़  रुपये  की  लागत  की  अन्तर्राज्यीय तथा

 महत्व की  १७  योजनायें के  एक  कार्यक्रम  की  मंजूरी दी  गयी  थी  ।  उन  मे ंसे  १  १७  करोड़  रुपयों

 की  लागत के  १४  निर्माण  कार्यों  के  प्राक्कलनों पर  मंजूरी  दी  गयी  ।  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  जिस  में  चालू  पंचवर्षीय  योजना  में  प्राप्त  १६  कार्यों  के  प्राक्कलन  सम्बन्धी  जानकारी

 दी  गई  इन  निर्माण  कार्यों  में  १
 *

 ०५  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  wed

 परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  पाया  ee]  उन  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रावकलनीं  पर  प्रभी  मंजूरी

 दी  जानी है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  नयी  सड़कों  के  निर्माण के  सम्बन्ध

 कोई  भी  योजना  नहीं  भेजी  गयी  है  ।

 टेलीफोन  के  कनेक्शन

 1३०५३.  को  सीरिया  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 PEYG-HE  में  मैसूर  राज्य  के  मंगलौर  ate  मैसुर  जिलों  में  प्रत्येक

 एक्सचेंज

 पर
 कितने

 नये  टेलीफोन  के  कनेक्शन  दिये

 ३१  PEXE  तक  इन  में  से  प्रत्येक  एक्सचेंज  में  टैली  फोन  लगाने  के  लिये  जाये हुए

 कितने  झ्रावेदन  पत्र  बकाया  श्र

 वहां  पर  भी  कब  तक  टेलीफोन  लगा  दी  जायेंगी  ?

 गू  परिवहन
 तथा

 संचार  मंत्री
 स०  का०  पाटिल  )  :  श्योर  जानकारी

 है
 नन

 जिले  का  नाम  एक्सचेंज  का  नाम  १९४८-५९  में  दिये  १-३-५६ को  बकाया

 गये  कनेक्शन  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 १.  ag
 मैसूर

 Re  83c

 रे

 कोतिकल  290

 २.  बंगलौर  बंगलौर  cE १  29RS

 दोडबालापुर  R29

 रे  चेना पतन  रै

 ह्वाइट  फोल्ड ee

 बंगलौर  भ्र  मैसूर  एक्सचेंजों  में  बहुत  से  आवेदन  पत्र
 बकाया  पड़े  हुए  पहले  के

 कनैक्शनों की  क्षमता  बढ़ा  दी  गई  है
 ।

 श्र  धीरे  धीरे  नये  कनेक्शन
 भी

 दिय  जा  रहे  इस  वर्ष  में  मैसुर

 एक्सचेंज  की  क्षमता  को  बढ़ा  देने  का  विचार  है  |

 भ्रंग्रेजी  में
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 आशा  है  कि  इस  ज  के  पन्त  तक  बकाया  आवेदन पत्रों  में  से  अधिकांश  के  लिये  कनेक् दान दे  दिये

 जायेंगे  |

 मेल  तथा  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  ठहरना

 (  st  रामी  '

 1३०५४.५  att  बीटा
 सुरैया

 नरपा  रेड्डी

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  १  eve FH aT से  जो  नया  टाइम  टेबिल  लागू  किया  गया  उस  के

 अनुसार  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  कई  स्टेशनों पर  मेल  तथा  एक्सप्रैस  गाड़ियों का  रुकना  बन्द  हो

 गयाहै

 यदि
 तो

 ऐसे  कौन  कौन  से  स्टेशन  हैं  जहां  मेल  सनौर  एक्सप्रैस  गाड़ियां  पहले  रुकती  थीं

 उस  के  कया  क्या  कारण  हैँ  ?

 उपमंत्री  सें०  वे
 ०  राम स्वामी  कौर  e-w-Ne A afery tag F से  दक्षिण  रेलवे  के

 कुछ  एक  स्टेशनों पर  मेल  कौर  एक्सप्रैस  गाड़ियों  का  ठहराना  बन्द  कर  दिया  गया  इस  सम्बन्ध

 में  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १००]

 मध्य  रेलवे  में  १५  डाउन प्रो  १६  श्री  ग्रांड  SH  एक्सप्रैस तथा  २१  डाउन  २२  एयर

 कंडीशनर  एक्सप्रैस
 जो

 पहले  THIS में  ठहरती  अब  R-¥-YE  से  वहां  नहीं  रुकती  |  Wa  उन्हें

 गुडमैन  के  स्थान  पर  बेलमपत्ली  स्टेशन  पर  ठहराया  जाता  है  ।

 दक्षिण  रेलवे  में  यातायात  की  कमी  के  कारण  वैसा  किया  गया  है  ।.

 रेल  गाड़ियों  को  बिजली  से  चलाने  के  लिये  ध्राउंर

 शी  सुबोध  सदा

 थी स०  च्‌०  सामन्त

 श्री  रा०  च०  माझी

 श्री
 राम  गुप्त TROY,

 य  थी  उस्मान  चली  वां  :

 |  att  खुदा वक्त राय

 ह

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  प्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  गाड़ियों  को  1.  जली  से  चलाने के  लिये  विदेशी  फर्मों  को  aa

 करोड़  रुपये  क  झ्राडंर  दिय  गयें

 यदि  तो  उन  फर्मों  के  क्या  क्या  नाम  हैं

 EY  tn  औ  क  ल art
 की  मुख्यਂ  मुख्यਂ  शर्तें

 क्या  हैं
 nee
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 क्या  सामान  भारत  में  तैयार  किया  जायेगा  वह  विदेशों  से  यहां  पर  मंगवाया

 इन  ठेकों के  लिये  भारतीय तथा  विदेशी  मुद्रा  में  कितनी  कितनी
 र  दा  करदा की  जायेगी  ;

 वह  काम  कंब  तक  पूरा  हो  जायेगा
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  Fo  (=)  से
 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १०१]

 रेलों  का  डीज़ल  इंजनों  से  चलाया  जाना

 1३०५६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  रेलों

 को  डीजल  इंजनों  से  चलाने  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  सें०  दे  ०  इन  भारतीय  रेलों  में  बड़ी  लाइनों
 पर  १३५

 मीटर  लाइन  पर  २६ ग्रौर छोटी लाइन पर छोटी  लाइन  पर
 ८  डीजल  इंजन चल  रहे  हैं  ।  मेन  लाइन  के  लिये  बड़ी  लाइन

 के  ११  डीजल  इंजन  प्राप्त  किये  जा  रहे  उन्हें  पूर्व  रेलवे  में  ae  दक्षिण पुर्व  रेलवे के  स्टील  बेल्ट

 क्षेत्र  में  चलाया  जायेगा  ।  बड़ी  लाइन  के  ६५०  हार्स  पावर  के  ७  डीज़ल  इन्टर  इंजनों के  लिये  भी

 ११-२-५€  को  मेसी  एम०  To  के ०  जर्मनी को  दे  दिये  गये  हैं  |

 पंजाब  में  सड़कों  का  निर्माण

 1३०४७.

 श्री  राम  कृष्ण  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पंजाब  राज्य  से  ग्राम  पंचायत  सड़क  निर्माण  योजना  के  हथीन  सड़कों  के

 निर्माण  के  लिये  कोई  योजना  प्राप्त  हुई

 यदि  तो
 उस  में  मुख्य  मुख्य  क्या  सुझाव  दिये  गये

 क्या  उन  योजनाओं  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गयी  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  से  (7)  पंजाब

 सरकार नें  ग्राम  सड़क  विकास  सहकारी  योजना  के  अधीन  २६  योजनायें भेजी  उन  के  लिये कुल

 Zo  ३४५  लाख  रुपयों  के  प्राक्कलन  भेजें  गये  हैं  उन  में  से  CY"  १४५  लाख  रुपयों  के  भ्रनुदान  मांगे ~  a.
 गय ह  t

 क्योंकि  राज्य  सरकार  fade  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  केवल
 ४

 लाख  रुपये  ही  करने  का

 विचार  रखती  है  जिस  दशा  में  कि  पहले  केन्द्रीय  सरकार  केवल
 ८

 लाख  रुपयों  के  ही  अनुदान  दे

 सकती  इसलिये राज्य  सरकार  से  यह  कहा  गया  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  संशोधित  सुझाव  भेजें

 जिन पर  कुल  १६  लाख  रुपयों की  लागत  a  ताकि  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  कौर  स्थानीय

 निवासियों का  धन  लगाने  का  २:१:१  हो  सके  ।

 फसलों को  क्षति

 1३०५८.  श्री
 राम  कृष्ण  गुप्त  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १८  ges  के

 तारांकित प्रशन  संख्या  ३५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  इकट्ठी  हो  गई  है  कि  फसल  को  कितना  नुकसान  eat

 झ्र  बाढ़  का  कितने  क्षेत्र  में  असर

 tat  aia  में



 AA  लिखित  उत्तर  १४  LENE

 al,  तो  उस  ?

 कृषिमंत्री  (  थी  रहे  भर M1 TH CYTE St Wo Jo A  राज्य  सरका
 rear

 asa  क्षेत्रों

 निम्नलिखित  है

 से  ले

 फसलों  को  होने तन  क्षत्र पर  वाली  हानि

 प
 rer?  घान

 ey  फसल

 eq

 %,%  ३,४०९  र८५८६  ७११

 बम्बई  19,428,086  ६०  VWavyoy

 दिल्ली  29,20  उपलब्ध  नहीं

 हिमाचल  प्रदेश  2,008  २१२  १८ र

 ३३०  २००

 मध्य  प्रदेश  ८०  Yo  १७३०

 GIVwrz ३ WS, EY, EEE  ८१५४३

 2,8, Geet  REV GR

 *भरतपूर  fi
 ठ

 में  gays  में  जिन  क्षेत्रों  पर  प्रसर  पड़ा  वे  भी  उस  में (१)

 लित हैं  ।

 (२)  1-11

 प्रौर परि

 बंगाल
 के

 सम्बन्ध
 में

 eye  के  अतरा
 शहि

 उपलब्ध  नहीं हैं  ॥

 चण्डीगढ़  के  डाक  तथा  तार  घर  की

 ि

 .  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :  क्या  परिवहन  तथा  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (6)
 see

 ho

 era

 ईमारत  बनवाने ने  की  योजना  मंजूर
 कर

 erat
 a

 Oo
 (a)  यदि  तो  निर्माण-किये  कब  प्रारम्भ  होगा

 ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०
 नहीं

 ।
 क

 चण्डीगढ़ में  केन्द्रीय  डाक  तथा  तार
 घर  की

 इमारत  बनवाने के  प्रश्न  पर  कुछ  समय से

 किया  जा  रहा  है
 ।

 इस
 के  लिये

 चण्डीगढ़  के  मध्य  में  एक  प्लाट  भी  रक्षित  कर  लिया  गया  है

 प्रभी तक  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  कि  उस  इमारत  में  कितने  दफ्तर  रखे  जायें  |  यह  निश्चित
 ५

 करने  के  बाद  इमारत  के  डिज़ाइन  उस  की  परियोजना  को  मंजूरी  दी  जायेगी  ।  फिलहाल  डाक  तथा

 तार
 घर  को  पंजाब  सरकार  द्वारा  दिये  गये

 एक  स्थान
 पर

 अस्थायी
 रूप  से  खोल  दिया  गया

 पला  कपी
 में

 अ
 —



 ५  १८८१  लिखित  उत्तर
 Lake

 ध्न्तरज्यीय  जल  विवाद  श्री  १९५६  के  घिन  निकम

 ग
 ३०६०.

 St  राम  कृष्ण  गुप्त

 सरदार  इकबाल  fag

 क्या  सिचाई  atte  faery  मंत्री  १२  १९४५८  के
 झ्र तारांकित  प्रशन  संख्या  १३८२  केਂ

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  राज्यों  से  भ्रन्तरज्यीय  जल  विवाद  १९५६  के  घिन  तैयार

 किये  गये  नियमों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  के  विचार  प्राप्त  हो  गये

 यदि  तो  क्या  नियमों को  अन्तिम  रूप  से  तैयार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उस  का  क्या  ब्योरा  है
 ?

 कौर  faery  उपमंत्री  :
 राज्य  सरकारों  के

 विचार
 श्रभी  तक

 श्रान्त नहीं  हुए  हैं  ।

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 पश्चिमी  बंगाल  में  चावल  फी  वसूली

 क

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 PEYG-YE

 में  परिश्रमी  बंगाल  में  चावल  मिलों  के  उत्पादन
 २५  प्रतिशत

 *लेवीਂ  लगा  कर  चावल  की  कोई  वसूली  की  गयी  भर

 यदि  तो  अभी  तक  कितना  चावल  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  जेन  )  :  हां  ।

 १  १९५८  से  २८  PeYE  तक  की  अवधि  में  लगभग  ४  3,200  टन

 ग्वाल

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  महिला  कर्मचारी

 1३०६२.  श्री
 वी०  चं०  शर्मा

 Lat  पांगरकर

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिस  में  यद

 बताया  गया  हो  कि  ३१  २९४५६  को  देश  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  1 ह मेंट
 | at  नन  सदनों में  कितनी

 महिलायें काम  कर  रही  थीं  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है
 ।

 परिशिष्ट  ६,
 घ्रनुबन्थ

 संख्या
 १०२]

 eel  a  SR  ब

 अंग्रेज़ी  में
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 अ्रस्विल  भारतीय  साद  सम्बन्धी

 . 1३०६३.

 att  विनती  मिश्र  :  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 यह  सच  है  कि  १४  से  २२  PELE  तक  मद्रास  में  एक  अखिल  भारतीय

 खाद्य  सम्मेलन ढ्

 यदि  तो  उस  में  क्या  क्या  निर्णय  किये  गये  थे
 ?

 fare तथा  कृषि  मंत्री  to  प्र०  जेन  )  :  १९  से  २२  १९४९

 तक
 मद्रास  में  स्थानीय  खाद  संसाधनों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  एक  भ्रमित  भारतीय  गोष्ठी  हुई  थी  ।

 सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  मुख्य  मुख्य  सिफारिशें निहित

 हैं  ।  परिशिष्ट  ६,  शरन  बन्ध  संख्या  १०३]  इन  सभी  सिफारिशों  को  राज्य  सरकारों

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  पास  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिये  भेज  दिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  में  सिचाई एकक

 श्री  नवल
 प्रभाकर  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दिल्‍ली  में  एक  सिंचाई  एकक  की  स्थापना  के  लिये  कोई  कायंवाही की  गई

 यदि  तो  उक्त  एकक  का  क्या  कार्य  होगा
 ?

 तथा  कृषि  मन्त्री
 श्र०  प्र०  जैन  )  :  att.

 यूनिट  के  art  ये  हैं  :--

 (१)  अनेक  स्थानीय  साधनों  जसे  गलियों  छोटे  नजफगढ़  झील  ate

 नहर  के  तरीके  शादी  से  सम्भावित  पानी  का  एक  विधि  अनुकूल  सर्वे  कौर

 (२)  ५  र  वितरित  सिंचाई  के  लिये  योजना  बनाना  यह  देखना  कि  वे

 कार्यान्वित  हों  t

 चिकिलथाना  हवाई  श्र  )  पर  डाक  तथा  तार  सम्बन्धी  सुविधायें

 1३०६५.  श्री  पांगरकर  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 औरंगाबाद  के  चिकिलथाना  हवाई  पर  डाक  तथा  तार  सम्बन्धी  कौन  कौन

 सो  सुविधायें  उपलब्ध

 क्या  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अ्रम्यावेदन किया  गया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  पाटिल  )  :
 चिकिलथाना  नामक

 गांव

 it  aaa  डिलीवरी  सब  पोस्ट  आफिस  है  जो  कि  ~ afar  हवाई  अड्डे  की  डाक  सम्बन्धी

 fie  अंग्रेजी  में

 tAll  India  Manurial  Conference.
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 टेलीफोन  भी  @  गा  कि  भ्रौरंगाबाद एक्सचेंज  से  काम  करती आवश्यकतायें पूरी  करता  है  ।  वहां  पर  टे

 है  ।  वहां  से  निकटतम  तार-घर  औरंगाबाद  रेलवे  स्टेशन  है

 जी  नहीं  ।

 समस्तीपुर-नरकटियागंज  रेलवे  लाइन

 श्री  विनती  मिश्र  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि २०६६

 क्या  सरकार  ने  समस्तीपुर  से  बड़ी  लाइन
 को  मुजफ्फरपुर के  रास्ते

 नरकटियागंज  तक  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  निश्चय  किया

 यदि  तो  इस  पर  कितना  खर्च  होने  का  अनुमान  कौर यह  कितने  समय  के

 तैयार  हो  जायंगी  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें  ०  :  बड़ी  लाइन  को  बरौनी  से  आगे  बढ़ाने  के

 सुझाव  पर  कभी  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 सवाल  नहीं  उठता
 |

 राज्यों  द्वारा  खाद्यान्नों  सली

 TR  ै  श्री  बौछार  :  नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिणी  खाद्य  ज़ोन  में  खाद्यान्नों  की  वसूली  के  लिये
 विभिन्न  राज्यों

 द्वारा  विभिनन  उपाय  अपनाये  जा  रहे

 क्या  यह  भी  सच  है
 कि

 मैसूर  राज्य  द्वारा  अ्रपनाया  जा  रहा  तरीका  काश्तकारों  क  लिये

 हानिकारक सिद्ध  हो  रहा  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  +.* ह ५  प्र०
 :

 ्रान्घ्र प्रदेश में केन्द्र
 प्रदेश  में  केन्द्र  हारा  चावल

 की

 खरीद या  तो  स्वेच्छा से  किये  गये  बेचने  के  प्रस्ताव पर  या  वसूली  के  पर  की  जा  रही  है  ।

 अ्रान्ध्न में केरल सरकार में  केरल  सरकार  भी  मिलों  तथा  व्यापारियों  से  चावल  खरीद  रही  है  ।  केरल  में  राज्य-सरकार
 ण

 छ  चावल  स्वेच्छा से  किये  जानें  वाले  बचने  के  प्रस्ताव  के  प्राकार  जैसे  शल  चावल  वाले

 पालघाट जिलों  से  खरीद  रही  है  ।  मद्रास  तथा  मंसुर  राज्यों  में  राज्य  सरकारें  व्यापारियों

 और  अन्य  व्यक्तियों से  धान  तथा  चावल  लेवी  योजनाओं  के  अधीन  वसूल  कर  रही

 जी  नहीं  ।

 रेलवे  अधिकारियों  की  walt

 1३०६८  शी  राजेन्द्र  सिह  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  RECY-V  में  रेलवे  बोर्ड  ने  भारतीय  रेलों  पर  स्थापना कायें  के

 लिये  संयुक्त  प्रतियोगता  उच्च  में  से
 कुछ  अघिकारी  भर्ती  किये

 PS  oe  a  ET

 ध्रंग्रेजी में
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 क्या  उस  के  बाद  इस  प्रकार  की  भर्ती बन्द  कर  दी  गयी

 इन  पदालियों  से  जाये हुए  अधिकारियों की  को  भारतीय  रेलों  के  अन्य  उच्च

 :
 प्रिया  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियो ंके  समतुल्य  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 विभिन्न  रेलों  फर  इस  समय  इस  प्रकार  के  कितने  अधिकारी  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  राम स्वामी )  :  तथा

 ये  प्राधिकारी  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारी
 बना  दिये  गये  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है
 ।  लिखिये  परिशिष्ट  ६,  भ्रनुबन्ध  संख्या  १०४]

 दिल्‍ली  को  तांगा-रेखा  यूनियन  द्वारा  हड़ताल

 थी  दी०  न  शर्मा
 1३०६८.

 थ्री  भक्त  ददन :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  की  तांगा-रेढ़ा  यूनियन  ने  ३  १९  ५९  को  कोई  हड़ताल

 की  थी  कौर  उन  के  कुछ  प्रतिनिधि  मंत्री  महोदय  से  उन  के  निवास स्थान  पर  मिले हैं

 यदि  तो  उन  की  क्या  शिकायतें

 शिकायतों  को
 दूर करने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये
 हैं

 ?

 तथा  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  जन  ):  तथा  .  दिल्‍ली  की  तांगा-रक्षा

 यूनियन  की  तरफ  से  एक  प्रतिनिधिमंडल मुझ
 से  ३  PEYE  को  मिला  था  ।  उन्होंने  यह

 शिकायत  की  थी  कि  दिल्‍ली  में  चने  की  कीमतें बहुत  बढ़  गई  हैं  और  उन्हें  सस्ते  दामों  पर  चने  सप्लाई

 करने  की  कोई  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए
 ।

 उनको  यह  बताया  गया  कि  सरकार  के  पास  चने  का  कोई  स्टॉक  नहीं है  ।  यदि  वे  चाहें

 तो  उन्हें  उचित  मूल्य  पर  गेहूं  की  भूसी  दी  जा  सकती  है  ।  यूनियन  ने  यह  प्रस्ताव  मान  लिया  कौर

 उसी
 दिन  से  उनको  दिल्‍ली  रोलर  फ्लोर  मिल्स  से  3),  रुपये  प्रति मन  के  हिसाब  से  प्रति  दिन

 २५०  मन  ag  की  भूसी  देने  का  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है
 ।

 पैग़ाम्बर  में  रेल के  डिब्बों  का  निर्माण

 1३०७०.  दी०  Wo  शर्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  gays J 32 से  .  ३१  १९५९  के  बीच  कोच

 ७  में  feat  सवारी-डिब्बे  तैयार

 १९५७  कौर  १९४५८  की  वधि  में  कितने-कितने  डिब्बे
 बने

 इस  कारखाने की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने के  लिए  कौर  क्या  कदम  उठायें  गये  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 सें०  राम स्वामी  1:  से  एक  विवरण  संलग्न है  । }

 [ataa
 परिशिष्ट  ६,  श्रनुबन्घ  संख्या  04]

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उड़ीसा  में  तल  जल निस्सारण योजना

 ०७१.  श्री  पाणिग्रहो  :  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  ११  १९५६ के  arin

 संख्या  ५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा की  सरकार  ने  १९५५-५६,  PEXE-NY  PEYG-¥S  १९५८-५९

 ZENE-Fo  के  fag  तल  जल निस्सारण  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजनाएं  भेजी  और

 यदि  तो  इस  are  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  को  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि दी  गई  है
 ?

 शौर  fart  उपमंत्री  हाथी )  PERY-XE  में  उड़ीसा  सरकार  ने  बाढ़

 नियंत्रण  कार्यक्रम  के  छ  तल  जल निस्सारण  के  सुधार  के  बारे  में  कोई  योजना  नहीं  भेजी  थी  ।

 किन्तु  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  की  प्रविधि  के  लिए  PENSE  से  लेकर  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम

 के  अंतगर्त  ऐसी  योजनायें  सम्मिलित  की  गई

 केवल  तल  जल निस्सारण  की  योजनाओं  के  लिये  पृथक  से  कोई  रकम  नहीं  दी  जाती
 है  ।  बाढ़  नियंत्रण  के  सब  कामों  के  लिये  धनराशि  दी  जाती  है  जिसमें  यह  कार्य  भी  शामिल  रहता  है  ।

 १९५९-६०  के  बजट  में  बाढ़  नियंत्रण  योजनायें के  लिये  में  ऐसी  योजनाएं  भी  शामिल हैं

 उड़ीसा  को
 ३०

 लाख  रुपये  का
 ऋण

 सहायता  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ।  पिछले  वर्षों  के  ऋणों

 का  ब्योरा  इस  प्रकार  है

 वह  स्वीकृत  ऋण

 PEUY-KE  १४५  लाख  रुपयें

 PEXE-KY  ६४५  लाख  रुपय

 १€  L9-K5  SX  लाख  रुपय

 १९  AG-YE  ३०  लाख  रुपय

 agar  नदी  परियोजना

 श्री  संगण्णा 1३०७२  क्या  सिंचाई  ate  विद्या  मंत्री  २७  १९४५८  के  अतारांकित

 रन  सख्या  ४६३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अब  तक  उड़ीसा  सरकार  से  agar  नदी  परियोजना  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  |

 site
 विद्युत  उपमंत्री

 (eft
 तथा

 राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय

 जल
 तथा  विद्युत्‌  आयोग

 को  इस  परियोजना  की  विस्तृत  जांच  करनें  कौर  रिपोर्ट  देने  के  लिये  कहा  है  ।

 आयोग
 इस

 जांच  पर  होने  वालें  व्यय  का  अ्रनुमान  तैयार  कर  रहा  है
 ।  जब  राज्य  सरकार  यह  व्यय

 देना  स्वीकार  कर  लेगी  तब  इसके  बारे  में  जांच-कार्य  शुरू  किया  जायेंगा
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 ‘Surface  drainage  Scheme

 *Bahuda
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 TH  तथा  तार  कर्मचारियों को  ड्यूटी  भत्ता

 1३०७३.  श्री  सुमन घोष  :  क्या  परिवहन तथा  सचार  मंत्री १७  १९५८ के

 अतारांकित संख्या  we  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  ७

 Reo
 १४  १९४५२  के  बीच  जिन  डाक  तथा

 तार  कर्मचारियों  को  इतवार  को  ड्यूटी  पर  बलाया  गया  है  उन्हें  कोई  ड्यूटी भत्ता  नहीं  दिया

 गया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  सकल  के  पोस्ट  मास्टर  जनरल ने  अपने  कलकत्ता

 कार्यालय के  ३  १९४० के  ज्ञापन  संख्या  Fo  एस०  ए०  R=-WsE  में  यह  झ्राइवासन  दिया

 था  कि  ७
 REX  पीछे  के  दिन  भराने  वाले  कर्मचारियों  वक  aaa  के  रूप  में  भत्ता  दिया

 यदि  तो  फिर
 ७  REC

 से
 १४

 FER  तक  ऐसा  भत्ता
 न

 दिये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  पाटिल  )  जी

 जिन  लोगों  को  साप्ताहिक  अवकाश  देना  सम्भव  नाडी  था  उनको  पोस्ट  मास्टर  जनरल

 ने  नकद  प्रतिकर  देने  की  घोषणा  की  थी  जिसकी  दर  बाद  में  सरका  र  द्वारा  निश्चित  की  जानी  थी  ।

 क्योंकि  नकद  प्रतिकर  देने  वाले  सरकारी  रादेश  QY-2A-LEKR | AMT BT 4, से  लागू  हुए

 इसलिए  पोस्ट  मास्टर  जनरल  को  यह  जारी  करने  के  fT  कहा  गया  है  कि  इससे  पहले  छुट्टियों

 पर  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  उन  दिनों  के  काम  के  बदलने  उतनी  छुट्टियां  दे  दी  जाये ं|

 भारतीय  सहकारी  यूनियन

 1३०७४  श्री  कुमारन  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  भारतीय  सहकारी  यूनियन  से  सहकारी  विधियों  सम्बन्धी  समिति

 की  रिपोर्ट  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  है

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास तथा  सहकार  उपमंत्री  eo  स०  मूर्ति )  :  को

 भारतीय  सहकारी  यूनियन  से  सहकारी  विधियों  सम्बन्धी  समिति
 की  रिपोर्ट

 के  बारे में  एक

 तथा  विधियां--उनकी  श्रावव्यकता  रूपरेखा  नामक  एक  अन्तरिम  रिपोर्टे  मिली

 है  ।  यूनियन  ने  सरकार  को  यह  सूचना
 भी

 दी  है  कि  वह  aa  विषय  पर  शीघ्र  ही  सरकार को

 भेजने  के  लिये  एक  पूर्ण  रिपोर्ट  तैयार  कर  रही  है  ।  इस  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ores
 रन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मूल  wait  में
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 मद्रास  राज्य  में  खाद्यान्नों  का  उत्पादन

 1३०७५.  श्री  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  Pe Ye-¥s  में  अन्न  उपायो  योजना  के  मद्रास  राज्य  में  खाद्यान्नों  के  उत्पादन

 में  कितनी  विधि

 fare तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्०  जन )
 :  उपलब्ध  जानकारी  के  श्रतुसार

 अन्न  उपजाओ  योजना  के  ह. प्रत्तगत  १  लाख  टन  ahs  खाद्यान्न  उत्पन्न  हुआ  है  में  सिचाई

 की  मुख्य  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्टीय a  पन्त  र  |  कायिक  ee he |  प
 कारण  बढ़ने  वाले

 खाद्यान्न  सम्मिलित  नहीं है  )  ।

 1३०७६
 भी  सुबोध

 थी  स०  Wo  सामन्त

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 a.

 इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  कितने  रकत  काम  कर  रहे

 इनको कब  से  सरकारी  सहायता मिल  रही  ak

 इनके  प्रारम्भ  से  तक  इनको  कितनी  सहायता  दी  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :

 से  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  काम

 करने  वाला  कोई  ऐसा  बेक  नहीं  है  किन्तु  दिल्‍ली  में  इरविन  तथा  सफदरजंग  अस्पतालों  में  तथा

 शिमला  के  स्नोडाउन  भ्र स्प ताल  में  ब्लड  बैंक  हैं  ।

 उड़ीसा  राज्य  की  रेड  क्रास  सोसाइटी  की  ब्रांच  को  कटक  में  ब्लर  बैंकਂ  चालू  करने  के  लिए

 ३०,०००  रुपये  का  एक  अनुदान दिया  गया  है

 रेलवे  स्टेशनों  पर  यात्रियों को  सुविधायें

 1३०७७.  श्री इ०  मधुसुदन  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 चालू  at  में  मध्य  रेलवे  के  बलहारझाह-काज़ीपेट  के  विभिन्न  स्टेशनों  पर

 यात्रियों  को  कौन-कौन  सी  सुविधाएं  देने  का  विचार

 इनके  लिए  PERG-AS  झ्र  PEAS-HE  में  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी

 उस  में  से  कितनी  खर्चे  की  कौर

 इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  कुल  कितना  व्यय  होने  का  प्रतिमान  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें
 ०

 :  १९५९-६०  के  प्रोग्राम  में  काज़ीपेट

 स्टेशन  के  प्लेटफार्म  तथा  तीसरे  दल  के  प्रतीक्षागृह  का  विस्तार  करने  का  विचार  है

 ।

 aa

 मूल  wast  में

 1००6  Banks.
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 9q,000  रुपये UG—¥S

 १९४८-४५ ८९  क  १५०  रुपये

 अभी  तक  २०००  रुपये व्यय  हुए  हैं  ।

 कदाचित्‌  माननीय  सदस्य  यह  जानना  स्तान |  led

 सुविधाओं पर  जिनका  उपरोक्त  भाग  में  उल्लेख  किया  गया  कुल  कितना  व्यय  होने  का

 भ्रनुमान है
 ।

 यदि  उनका  अभिप्राय  इसी  कार्य  से  हूँ  तो  इस  कार्य  पर  €€,०००  रूपये  व्यय  होने
 का

 भ्रनुमान है  |

 डाक  थ  तार  कर्मचारियों के  लिये  मकान

 1३०७८.  श्री  सुबिमन घोष
 :

 कया  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PER QHAUL  PEUG-NS A STH F AL में  डाक  व  तार  कर्मचारियों के  लिये  क्वार्टर
 बनाने

 के

 लिए  सकंलवार  कितनी-कितनी राशि  निर्धारित  की  गई  हैं  :

 इस  प्रविधि  में  प्रत्येक  सकल  में  कितने  क्वाटर  बने  हैं  ;

 क्या  यह  सच  हू  कि  इस  भ्र वधि  में  कुछ  सर्कसों  में  कोई  क्वार्टर  नहीं  बने  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  पाटिल  )  :  तथा  )  .  जानकारी  नीचे

 सकल  का  नाम  मकान  संख्या

 १९५६-५७  PEXG-¥“S  PEXR-KY  PEXG-S

 ८९  Yoo  8,88,  Xoo

 ३,७१,१००  रे  %,G%00 बिहार

 उत्तर  प्रदेश  %, 40,200  2,83,c00  25  RE

 पूर्वी  पंजाब  १,  ४  6,000  १,०  २,१००  R0

 बम्बई  १,0०0  9००  RR, Xoo  ्

 मद्रास  २,२७,१००  4; 9००

 केन्द्रीय  र  Hoo  YU, RV, Goo  Vo

 B,2o00  RE,  WOO  कप

 उडीसा

 नाल 85,o  ३,  ५२,५००

 %,&&,000  2,328,000

 ग्रान्ट्स  डे, ६  0,R00  BRE,  Koo  १२

 दिल्ली  2,58, X00  €,  ८७,०००  २३६  Vo

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 सकल का नाम का  नाम  स्वीकृत  राशि  मकान  संख्या

 PEXVARSG
 en  ee  ee

 PEXR-YY
 Rexo-ks

 १९५६-५७

 20, G00  डे G,000  ध्  लाा मद्रास  टेलीफोन  जिला

 कलकत्ता  टेलीफोन  जिला  का  २०,०००  प  न

 धाता बम्बई  टेलीफोन  जिला  १,००,0०००  3,090,000,

 ग्राफ  कलकत्ता

 पी०  एण्ड  टी०

 ा कलकत्ता  २४,३००

 पी०  एण्ड  fo  सकल

 oer  & ve  2%, 500  रू

 निर्माण  सम्बन्धी  उपयुक्त  स्थान  का  न  मिलना  कौर  सरकार  द्वारा

 इमारतों  के  निर्माण  पर  पाबन्दी  इरादी  मुख्य  कारण  हैं  ।

 मद्रास-मदुरै  विमान  सेवा

 1३०७६,  श्री  तंगामणि
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  सरकार  मद्रास  शर  agit  के  बीच  दैनिक  विमान  सेवा  चलाना  चाहती

 यदि  तो  किस  तारीख  ak

 क्या  सरकार नथा  मार्ग  बनाने  के  समय  मद्रास-त्रिची-मदुरे को  मिलाने  का  ध्यान  रखेगी  ?
 *

 श्िसेनिक  उड्डयन  उपमंत्री
 :  से  (7)  इंडियन  एयरलाइन्स  कारण

 ने  यह  घोषणा  की  हैं  कि  0-8-2  EXE  से  मद्रास-बंगलौर-कोयम्बट्र-कोचीन-त्रिवेन्द्र म-मदु

 त्रिची-मद्रास दैनिक  सेवा  नियमित  रूप  से  चालू  हो  जायेगी  प्रौढ़  इस  सेवा  के  विमान  सप्ताह  में  तीन  बार :

 त्रिची  जाया  करेंगें  ।

 वन  गवेषणा संस्था  देहरादून

 1३०८०,  श्री  इलियापेरमाल :  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देहरादून
 की

 वन  गवेषणा  संस्था  कोई  ऐसी  रिपोर्ट या  पत्रिका  इरादी  प्रकाशित  करती है  जिसमें

 बताया गया  हो
 कि

 वहू  कौन-कौन  सी  गवेषणाएं  कर  रही  है  और  उस  गवेषणा
 के

 परिणामों  की

 कार्यान्वित हो  रही  है  ?

 जी  1.0  4

 तथा  हॉप  गेती
 झ०  प्र०  जेन )  :

 अमूल  ग्रेजी  में
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 इस  इंस्टीच्यूट  में  होने  वाली  गवेषणा  के  परिणाम  भारतीय  वनों  सम्बन्धी

 समाचार  पत्रों  और  पत्रिकाओं  में  तथा  भारत  तथा  विदेशी  विज्ञान  पत्रिकाओं  में  पृथक  लेखों  के  रूप  में

 प्रकाशित  होते  रहते  है  ।  नपे  आविष्कारों  के  फलस्वरूप  जो  पेट  बनाये  जाते  हैं  वे  राष्ट्रीय

 सम्मान  विकास  निगम  को  दे  दिये  जाते  हैं  ताकि  वह  उन्हें  इच्छा  व्यक्तियों  को  आगे  विकास  के  लिये

 बेच  सके  |

 चूंकि यह  संस्था  एक  मात्र  प्रनुसन्घान  संस्था  हं  इस  लिये  भ्रनुसन्धानों  के  परिणामस्वरूप  जो  चीजें

 बनती हैं  उनको  यह  व्यापार  के  लिये  या  बड़े  पैमाने  पर  स्वयं  तैयार  नहीं  करती  किन्तु यह  ऐसी  वस्तुझ्नों

 का  सहकारी  तथा  जनता  व  इस  प्रकार  की  वस्तु भ्र ों  में  रुचि  रखने  वाले  लोगों  में

 काफी  प्रचार  करती  रहती  है  ।

 मद्रास  राज्य  में  गन्ने  का  विकास

 1३०८१.  श्री  इलियापेरमाल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  की  प्रविधि  में  ae  तक  मद्रास  राज्य  में  गन्ने  के  विकास के  लिये  कुल  कितनी  राज

 सहायता दी  गई  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  प्र०  :  मद्रास  राज्य  को  PeXV-NS TH Ta aw fare तक  गन्ने  के  विकास

 की  योजनाओं  तथा  चीनी  मिलों  में  पक्की  सड़कें  बनाने  के  लिये  १  ०२  लाख  रुपये  के  भ्रनुदान  दिये  गये

 EYEANE  में  गन्ने  की  विकास  की  योजना  के  नाम  से  कोई  पृथक्‌  राशि  नहीं  दी  गई  है  किन्तु  कृषि

 विकास  योजनाओं के  जिसमें गन्ने  की  विकास  की  योजना भी  सम्मिलित  ५४६३  लाख

 रुपय  के  अनुदान दिये  गये  हैँ  ।

 डाकिये  के  पद  पर  एक  महिला  की  नियुक्त

 2os3  श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिवेन्द्रम  में  भ्र भी  हाल  ही  में  एक  डाकिये  के  पद  पर  एक

 महिला  की  नियुक्ति  हुई  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  पद  पर  नियुक्त  होने  वाली  सारे  भारत  में  यह  सर्वप्रथम

 महिला  है  द

 facaay om स
 यदि  तो  भारत  में  इस  समय  डाकिये  के  पद  te  CAS  ह  हिलायें काम  कर  रही  हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्री
 स०

 का०  पाटिल  )
 :

 जी  हां
 ।

 जी  नहीं  ।

 दो  ।

 S  att  विभूति मिश्र  :

 sit  ao  स०  बनर्जी

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  एक  निश्चित  watt

 के
 उन्मूलन

 के  लिये  कोई  योजना  तैयार
 की

 हैं
 ;

 मूल
 में
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 यदि  तो  इस  योजना  का  स्वरूप  क्या  हैं  ;  कौर

 कुष्ठ  का  उन्मूलन  कब  तक  हो  जायेगा
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कुष्ठ  के  उन्मूलन  के  लिये  कोई  योजना  नहीं  हैं  किन्तु

 उसके  नियन्त्रण  के  लिये  एक  योजना  चालू  है  ।

 एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  हैं
 ।

 fora  tur

 HS  नियन्त्रण  योजना  PENNY  में  शुरू  की  गई  थी  ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  यह

 एक  केन्द्रीय  योजना  रही  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  योजना  को  ४०६.  ४८  लाख  रुपये

 के  खड़े  पर  राज्य  योजना  में  सम्मिलित  कर  दिया  गया  है  |

 र्  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्यों  में  निम्नलिखित  ware पर  केद्र

 स्वीडन  कर  fet  गये  हें  £--

 (१)  क्लब  अ्रनावतंक  व्यय  भारत  सरकार  वहन  करेगी  |

 (२)  प्रथम  वर्ष  में ८०  द्वितीय  वर्ष में  ७०  तृतीय  वर्ष  में  ५०

 दस्तूरे  av  में  ३०  प्रतिशत  कौर  पंचम  वर्ष में  २०  प्रतिशत  श्रावक  व्यय  भारत

 सरकार  वहन  करेगी  ।

 (3)  चक  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होने पर  दिया  जाता  है  ।  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  श्रौतं  व्यय  में  केन्द्रीय  सरकार  का  हिस्सा  इस  प्रकार

 था  :--

 पहने  छः  महीने  arp

 att  १२  महीनो ंके  लिए  ९६१,  प्रतिशत
 दोष  महीने  भ्रू  ०  प्रतिशत

 AS Ae f  अंत  के  पश्चात्  श्रौतं  व्यय  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाना  था  ।

 रे  कृष्ट  नियंत्रण यो  जना  के  अधीन  राज्यों को  प्रथम  योजना  अवधि  के  दौरान
 bad

 चार  अ्रष्ययन  UT  उपचार  केन्द्र  तपा  ३६  सहायक  केन्द्र  are  द्वितीय  योजना  रवि  के  दौरान

 अब  तक  ६२  सहायक  केद्र  स्वीकृत  किये  गये  ।  अब  तक  रु  १०२  aa  में  से  ७२  केन्द्रों

 में  कार्य  शुरू  हो  गया  द्वितीय  योजना  की  शेष  अवधि  में  ३८  और  केन्द्रों को  स्वीकृत

 करने  का  विचार है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 सेविन-छपरा  लाइन

 ३०८५.  श्री  क्लिक  सिंह
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  की  धारा  २३  के  mets  इन  वर्षों  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  की

 मलिक  होकर  जाने  वाली  सेविन-छपरा  लाइन  की  कभी  कोई  जांच  हुई  है  ;

 भा  का

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में

 69  (Ai)  1..5.10--.4.
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 यदि
 तो

 इस  जांच  के  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  रादेश  जारी  किये

 ak

 उन  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ;

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  से  .  गवर्नमेंट  इंस्पेकटर

 लखनऊ
 )

 मं  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  निरातकालिक  जांच  के  दौरान  यह  कहा  था  कि

 छपरा  जावें
 सेक्शन  पर  रेल  की

 पटरी  को
 सुरक्षा  की  दृष्टि  से  फिर  से  बिछाया  जाना  चाहिए

 |  इसके

 अनुसार  यह  mae  जारी  किये  गये  हूं  कि  ara  होकर  जानेवाली  छपरा  कचहरी  से  सेवान  तक

 की  सारी  पटरी  दोबारा  बिछाई  ज।प  ।  इसके  लिए  अपेक्षित  श्रीकांत  सामग्री  वहां  पहुंच  चुकी

 है  ग्र ौर शीघ्र  ही  कार्य  प्रारम्भ  होने  की  आशा  है  ।  इस  बीच  इस  लाइन  से  जाने  वाली  गाड़ियों

 पर  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  रफ्तार  की  पाबन्दी  लगा  दी  गई  है  ।

 भारतीय  रेलवे  अधिनियम  को  ध  रा  ota  के  श्रीहीन  प्रस्राव

 1३०८६.  श्री
 झूलन  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बरता  की

 कृपा  करेंगे  कि  पिछले  दस  वर्षों
 में  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  की  धारा  एच  के  भ्रमित  or  इसके  ग्रीन  बनाये  जाने  वाले  नियमों

 के  अधीन  क्या  किसी  व्यक्ति  को  कोई  दंड  दिया  गया  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें
 ०

 वं०  राम स्वामी )  :  जी  नहीं  ।

 भारत  सेवक  समाज

 1३०८७.  श्री  पहाड़िया :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 भारत  सेवक  समाज  को  प्रारम्भ  से  ही  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उसको

 बड़ा  रुपया  दिया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  किस  ्  के  लिए  ?

 ठीक  विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री  ह
 स०  :  तथा

 seq  का  उत्तर  किसी  श्र दिन  वित्त  मंत्री  दारा  दिया  जायेगा  |

 हिमाचल प्रदेश  में  वृक्षों  को
 काटना

 ३०६८८.  श्री  पद्म देव
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  ने  CRY  में  खाली  भूमि  पर  लगे  हुये

 वृक्षों को  इन  शर्तों  पर  काटने  की  इजाजत दे  दी
 थी  कि  किसान

 को
 विभागीय

 वन
 भ्रमणकारी  द्वारा

 बताई  गई  भूमि  में  जितने  वृक्ष  काटेगा  उससे  तीन  गुने  वृक्ष  लगाने  TST;

 क्या  उस  में  यह  भी  एक  दावत  थी  fe  वृक्षों  को  बेचने  से  प्राप्त  हुई  घन  राशि

 के  पास  जमानत  के  तौर  पर  रहेगी
 ग

 कौर  उस  धरती  पर  खेती  करने  श्र  वृक्ष  लगाने  के

 nd  जमानत का  श्रद्धा  भाग  किसान  को  दे  दिया  जायेगा  श्रद्धा भाग  सरकार कोष  में  एकस्व

 के  रूप  में  जमा  रहेगा  ;  कौर

 ग  ल  अंग्रेजी  में भ
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वृक्ष  नहीं  लगाये  गये  कौर  जमानत  की  राशि  में  से  कार्यों

 को  पु  ग  राशि  मिल  गई  जब  कि  दूसरों
 को

 केवल  aah  मिली  श्र  कइयों  को  कुछ  नहीं  मिला
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०
 :

 जी  हां
 ।

 किसानों  को  उस  क्षेत्र  में  खेती

 ना  या  बगीचे  लगाना  था  ।

 शर्ते ये  थीं  कि  वक्षों  की  बिक्री  का  ५०  प्रतिशत  सरकार  के  पास  जमा  किया  जावेगा

 जिस  में  से  २५  प्रतिशत  सरक।र  की  फीस  मान  ली  जायेगी  ।  बाकी  २४  प्रतिशत  भूमि  में  खेती

 की  जाने  या  बगीचे  लगाये

 जाने

 के  बाद  पांच  वर्षों  की  rate  में  रिचर्ड  होना  था

 फिर  भी  बिक्री  के  २४  प्रतिश्त  के  रिचर्ड
 अधिकांश  केसों  में  वृक्ष  नहीं  लगाये  गये

 ।

 के  लिये  ग्रामों  दे  दी  गई  हैं  ।  किसी  भी  केस  में  ५०  प्रतिशत  की  पुरी  रकम  रिचर्ड  नहीं  की  गई

 है  ।

 रेलवे  के  प्लाटों  के  लिये  खान  स्वामियों  के  आवेदन

 1३०८९,  श्री  पाणिग्रहण :
 क्या  tas  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 REXE-XY  से  PENG-VE  तक  वन्स पानी  स्टेशन  पर  रेलवे  प्लाटों  की  अलॉटमेन्ट

 के  लिए  छोटे  खान  मालिकों  से  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 उनमें  से  अब  तक  कितनों  का  निपटारा  हो  चुका  है  ;  शर

 शब  तक  छोटे  खान  मालिकों  को  कितने  प्लाट  दिये  गये  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें  ०  व०  :  १६  ।

 सब  |

 १५.  एक  प्रार्थनापत्र  अस्वीकार  किया  गया  है  |

 महेन्द्रगढ़  जिले
 में  डाक

 व  तार  at
 सुविधायें

 1३०६०.  को  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  परिवहन  तथा
 संचार  मंत्री  यह

 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  हे  कि  पंजाब  में  महेन्द्रगढ़  ar  पिछड़ा  gar  जिला  डाक  व  तार  संबंधी

 सुविधाएं  देने
 की

 दृष्टि  से  पिछड़ा  दा  नहीं माना  जाता  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हू
 ?

 तथा
 संचार  मंत्री  स०  का०  पाटिल )

 :
 तथा  पंजाब  के

 महेन्द्रगढ़  जिले  में  पहले  से  ही  डाक  तथा  तार  संबंधी  पर्याप्त  सुविधाएं  इस  जिले  को  ऐसी

 eft  के  लिए  विशेज  रूम  से  पिछड़ा  हुआ  जिला  नहीं
 घोषित

 किया  गया  है

 मूल  sista
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 रेलवे

 oN.  श्री  दलजीत  fae
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  भ्र वधि  के  लिए  खड़गपुर  स्थित  रेलवे  वर्कशाप  के  लिए

 कुल  कितनी  रकम  निश्चित  की  गई  है  ;  शर

 यह  कार्यक्रम  किन  दौरों  में  पुरा  होगा  उनका  विस्तृत  विवरण
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वें०  राम स्वामी  तथा  भ्रपेक्षित  जानकारी  संबंघी

 एक  विवरण  संलग्न  है
 ।  परिशिष्ट  ६,  भ्रनुबन्ध  संख्या  १०६]

 लेटर  बाक्स

 1३०६२.  श्री  दलजीत  सिह  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 होशियारपुर  जिले  में  कितने  ऐसे  गांव  हैं  जिनमें  प्रभी  तक  कोई  लेटर  बक्स  नहीं  हैं  ;  ae

 वहां  कब  तक  लेटर  बस  लग  जायेंगे  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  डाक  तथा  तार  विभाग  हर  गांव

 में  लेटर  बक्स  नहीं  देता  ।  इस  संबंध  में  यह  नियम  है  कि  जिन  गांवों  या  बस्तियों  में  प्रतिदिन

 दो  या  दो  से  अधिक  पत्र  डाले  जाते  हों  कौर  जो  नजदीक  से  नज़दीक  के  डाकघर  या  लेटर  बक्स
 से  एक
 ~

 मील  से  भ्रमित  दूर  हों  उन्हीं  में  लेटर  बक्स  लगाये
 जाते  होशियारपुर  जिले  A  कुल

 २,१७२  गांव |  |  इनमे ंसे  १२८१  गांवों  में  लेटर  बक्स  लगाना  आवश्यक  है  ।  १२६३  गांवों

 को  लेटर  बक्स  दिये  जा  चुके  हैं  भ्र ौर  १८  को  देने  बाकी  हैं
 ।

 इन  गांवों  में  शीघ्र  ही  लेटर  बक्स  दे  दिये  जायेंगे  ।

 रेलवे  सम्बन्धी  ध्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

 1३०६३.  थी  दिवनंजप्पा  aq  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 PEYG-WE  के  दौरान  में  भारत  ने  लवे  सम्बन्धी  किन-किन  श्रंतराष्टीय
 सदमे  लगों

 में  भाग  लिया है  ;  कौर

 भारत  सरकार  का  इस  पर  कितना  व्यय  gare
 ?

 tad  उपमंत्री  शाहनवाज़ खां  )
 :  ?.  इन्टरनेशनल रेलवे  कांग्रेस  एसोसिएशन

 के  १७वें  सत्र  के  एजेंडा  सम्बन्धी  प्रस्ताव  न  के  रिपोर्टरों  की  बठक  |

 २.  मैड्रिड  में  हुए  wearily  रेलवे  काग्रेस  एसोसिएशन  का  १७वां  सत्र  ।

 लगभग  BREE  रुपये
 पहली  मद पर

 दूसरी मद  पर
 लगभग  १४,७६२  रूपये

 स्वास्थ्य  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 1३०६४.  थी  faraaagTcay  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 PeYS-KE F के  दौरान  में  भारत  ने  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  किन-किन  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों

 में  भाग  at  वि

 fora  ait  में
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 भारत  सरकार  का  इस  पर  कितना  व्यय  gat
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  करमरकर  (F  तथा  )  जानकारी  सम्बन्धी  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १०७]

 खाद्य  तथा  कृषि  सम्बन्धी  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 1३०९४.  श्री  दिवनंजप्पा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEYS—KE  के  दौरान  में  भारत  ने  खाद्य  तथा  कृषि  सम्बन्धी  किन-किन  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 सम्मेलनों में  भाग  कौर

 भारत  सरकार  का  इन  पर  कितना  व्यय  gat  है
 ?

 fare तथा  कृषि  मंत्री  झ०
 प्र०

 तथा
 अपेक्षित  जानकारी  नीचे  दी

 जाती है
 :--

 वामना

 क्रमांक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  नाम  भारत  सरकार
 farer  किया

 गया  व्यय

 काष्ठ  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  चतुर्थ  fara  सम्मेलन  मैड्रिड

 में  A, PAK“ VR

 २.  सी ०  सी०  पी०  का  ३०वां सत्र  और  एफ०  Vo  आके के  ग्रेन

 ग्रूप  का  ३रा  रोम  में  २००  "  Cm]

 ि  मरुस्थल  टिड्डी  दल  नियंत्रण  सम्बन्धी  शिल्पी  शानदार

 समिति  एडवाइजरी  कमेटी  )  का
 ८वां  रोम

 में
 कुछ  नहीं

 एफ०  ए०  भरो ०  तथा  कृषि  का  मरुस्थल

 टिड्टीदल  नियंत्रण  समिति का  वां  रोम  में  ५१४८६

 न  पेसिफिक  तथा  साउथ-ईस्ट  एशिया  वीमेन  एसोसिएशन  बद्ध  नहीं

 का
 cat  त्रिवर्षीय  टोकियो  व्यय  अखिल  भारती

 महिला  परिषद  ने

 किया है  )

 रेडियम धर्मी  झाइसोटोप्स  के  सम्बन्ध  में  १  से  १२३

 १९५८ तक  जेनेवा  में  होने  वाला  दूसरा

 सम्मेलन  &, 00  909.0

 विश्व  मुर्गीपालन  मेक्सिको  कुछ  नहीं

 चौथा  एफ०  ए०  झ  ०  रीजनल  सम्मेलन  sire  अन्तर्राष्ट्रीय

 चावल  WaT  का  छठा  टोकियो (ar  में  I5,4xs  39

 एफ ०  ए०  को  परिषद का  २६  वां  रोम  में  %,\900  "०90०

 मल  aT



 ५५३२  लिखित  उत्तर  १४  १६५९

 ee  eee  ne ण

 सन्तरा  ट्रीय  सम्मेलन  का  नाम  भारत  सरकार  द्वारा  किया

 गया  व्यय

 20  भारत-प्रशान्त  मत्स्यपालन  परिषद्‌  का  ८वां  कोलम्बो  में

 इसे  २२  १€  ५८  तक  शी  €००  ००9

 न  चावल  के  आधिक  uN)  ,_“"™ Tea  सम्बन्धी
 szoarfata अनरधगाधा

 का  तीसरा  कोलम्बो  १६  से  २४  १९४९

 तक  2,200,  00

 परिवहन  तथा  संवार  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 o€&  श्री  दिदनंजप्पा  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत  ने  PEYGARKE  के  दौरान  में  परिवहन  तथा  संचार  सम्बन्धी  किन-किन  अ्रन्तर्राष्ट्रीय

 सम्मेलनों  में  भाग  लिया  रोक

 व्यय  हुआ  है  ?
 भारत  सरकार  का  इन  पर  कितना  ९

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राज

 विभाग

 (१)  प्रिस्ट्रेसड  कंकरीट  सम्बन्धी  फेडरेशन दी  ला  प्रिकान्टरें  ०  झाई  ०

 का  तीसरा  बलीन में  मई  gexec  में

 २.  सरकारी  नौवहन  परामशंदाता संगठन  की  प्रे परे टरी  कमेटी  की

 न्यूयॉर्क  में  १९५८  में

 ३.  भ्रन्तर्राष्ट्रीय सरकारी  यात्रा  संगठनों  के  यूनियन  य०  lo  टी ०  की  जनरल

 श्रसेम्बली की १ रवां की  १  २वां  मसल्स  में  भ्र कट बर  exe  में  |

 ४.  अ्रन्तदेशीय  परिवहन  सम्बन्धी  राज  पथ  उप-समिति  तथा  इजाफे  की  रांचार  समिति

 का  चौथा  बँँंगकाक  में  नवम्बर  १९४५८  में  ।

 प्रन्तरदेशीय  परिवहन  तथा  इकाफे  की  संचार  समिति  की  परिवहन  के  समन्वय  सम्बन्धी

 कार्यकारी  दल  की  बंग काक  में  नवम्बर-दिसम्बर १९४८  में  |

 इमको  की  एसेम्बली  की  लन्दन  में  १९५६ में  हुई  पहली  बैठक |

 लगभग  २२,५७०  रुपये  |

 ख--संचार तथा  प्र सेनिक  उदयन  विभाग

 salt  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  है
 ।

 इस  सम्बन्ध में  बाद  में

 के  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  जायगा  |
 ह  on  meee  हवा  पका

 मूल  wat  में
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 छपरा में  डाक
 व

 तार

 1३०६७.  श्री  राजे  क्या  परिवहन
 तथा

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पटना  के  पोस्ट  मास्टर  जनरल  पोस्ट
 व

 टेलीग्राफ
 विभाग

 के

 निदेशक  को  छपरा में  डाक  व  तार  कर्मचारियों  के  लिय  एक  कालोनी  बनाने  के  बारे  में  कोई  योजना

 भेजी कौर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  परब  तक  क्या  कदम  उठाये हैं  ?

 तथा  संचार  मंत्री  स०  का०  तथा
 पटना  के

 पोस्ट

 मास्टर  जनरल  ने  छपरा  में  डाक  व  तार  कर्मचारियों  के  लिये  क्वार्टर  बनाने  के  लिये  लगभग  १/५

 शूकर  भूमि  छेने  का  एक  प्रस्ताव  भेजा  इसके  लिये  उन्हें  स्वीकृति  दे  दी  गयी  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  भांडागार

 1३०८८.  sta  पांड
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  RYE-Fo

 में  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  भांडागारों  की  स्थापना  के  लिये  कितनी  राशि  स्वीकृत
 की

 गई  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  उत्तर  प्रदेश में  केन्द्रीय  भांडागारों  की  स्थापना

 के  लिये  १९५९-६०  में  कोई  विशेष  राशि  नहीं  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 कोटा  बांध

 1३०६६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोटा  बांध  में  दरारों में  चूने की  भराई  का

 कार्य  शुरू  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  कार्य  कहां  तक  सफल  हुमा  और

 क्या  अरन्य
 परियोजनाओं

 में  भी  यह  नयी  योजना  लायू
 की

 जायेगी
 ?

 site  विद्युत  उपमंत्री
 :

 जी  हां  ॥

 कभी  यह  कार्य  पुरा  नहीं  हुमा
 ।

 श्री  तक  पानी  रिसने  के  बारे  में  जो  परीक्षण  किये
 गये

 हैं  वे  काफी  सफल  रहे  हैं  ।

 जहां  कहीं  प्रा वश्य कता देखी  जायेगी  कौर  et  अन्य  विकल्प  जैसे  खुली  खुदाई  शादी  न  हो

 सकती  हों  या  बहुत  मंहगी  पड़ती  हों  वहां  इस  नयी  विधि  का  नमूने  के  तौर  पर  प्रयोग  किया  जायेगा ।

 हिमाचल  प्रदेश में  भूमि  का  कटाव

 ३१००.  श्री  पद्म  देव
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  हिमाचल  प्रदेश

 में  भूमि  के  कटाव  को  रोकने  के  लिये  जो  धन-राशि  ReYS-KS F fora Hae Ht TE AY के  लिये  मंजूर  की  गई  थी
 उसमें  से

 कितना घन  खर्चे  हुआ  ?

 मल  अंग्रेजी  में

 *Kotah  Barrage.

 sClay  Grouting  Overations.
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 खाद्य
 तथा  कृषि  मंत्री  मप्र  :  पंचायत  वनों  की  योजनाओं को  शामिल  करके

 भूमि  संरक्षण  योजनाओं  पर  प्रदेश  प्रशासन  के  द्वारा  €०,६००  रुपये  का  व्यय  किये  जाने की
 रिपोर्ट  है  ।

 एजुकेशनल ठेके

 ३१०१.  श्री  जगदी दा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २८  १९४५९  के  पता  Cifare  yea  संख्या

 २४४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 प्रत्येक  निजी  फर्म  को  कितने-कितने मूल्य  केਂ  एजुकेशनल  रेलवे  के  ठेके  दिये

 इन  में  से  प्रत्येक  ठेके  का  पुनर्नवीकरण  किस  तिथि  को  किया

 इन  में  से  प्रत्येक  ठेके  के  पुनर्नवीकरण  का  प्रिया  क्या

 इन  ठेकों  में  से  प्रत्येक  की  भ्रान्ति  तिथि  क्या  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  :  से  एक  बयान  सभा-पटल  पर  रख

 दिया गया  है  ।  परिशिष्ट  ६,  ware  संख्या  १०८]

 दुर्घटना

 1३१०२.  श्री  मधुसुदन  राव
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  ५  PENE  को  शन्नाकापलल्‍्ली  के  नजदीक  लेवल  क्रासिंग पर

 एक  बल  गाड़ी  शर  माल  गाड़ी  के  टकराने  के  कारण  हुई  रेल  दुर्घटना  की  प्रो  प्रा कर्षित किया  गया

 है  जिसमें दो  व्यक्तियों  शर दो जोड़ी दो  जोड़ी  बेलों  की  मृत्यु  हो

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  क्षेत्र की  जनता  सरकार  को  उस  गेंद  पर  एक  चौकीदार  तैनात

 करने  के  लिये  बार-बार  प्राथेना  भेज  चुकी

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  [- (५  :
 जी  हां  u/s  मारे  PEYE HY Ta Fl की  रात  को

 लगभग ५०  बजे  १७७७  डाउन  माल  गाड़ी  जबकि  बयावरम  श्रन्नाकापत्ली स्टेशनों  के

 दक्षिण  रेलवे  के  राजामुन्दरी-वालटेयर  सेक्शन  चल  रही  मील  संख्या  ४६  १/  १३  पर  एक

 लेवल  क्रासिंग  पर  जिस  पर
 कि

 कोई  व्यक्ति  रहता  एक  दो  जोड़ी  बैलों  वाली  बेलगाड़ी  से  टकरा

 इसके  फलस्वरूप  गाड़ोवान
 श्र

 दो  बेल  उसी  स्थल  पर  मर  गये  बैल-गाड़ी  में  बैठ  हुए
 चार

 अन्य  व्यक्तियों  को  चोटें  लगी  हैं  जिनमें  से  तीन  की  हालत  बड़ी  खराब  है  ।  बाद  में  स्तर  में  जाने  पर

 तीन
 बुरी  तरह  घायल  व्यक्तियों  में  से  दो  शर  व्यक्ति  मर  गये  ।  इस  प्रकार  कुल  ३  व्यक्ति  मरे

 2  । ्य

 जी
 हां

 राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  इस  स्थान  पर  गेट  लगाने  और  चौकीदार  नियुक्त
 करमे

 के  विचाराधीन  है  । की  बातचीत  रेलवे
 पावा
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 गलगण्ड रोंग  नियंत्रण

 1३१०३.  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि  :

 किन-किन  राज्यों श्र  क्षेत्रों  के  लोग  गलगण्ड  रोग  से  अ्रधिकतर  ग्रस्त

 PeXc—YE  में  इस  रोग  से  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  व्यक्ति  पीड़ित  थे
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  )  :
 गलगण्ड  रोग  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  व्याप्त  है  .

 wT  ।

 पंजाब
 :  गुरदासपुर  श्र  अम्बाला  जिलों  में

 ।

 हिमाचल  प्रदेश  :
 सिरमूर  बिलासपुर जिलों  में  ।

 उत्तर  प्रदेश  :  पीली

 गोंडा  शौर  गोरखपुर जिलों  में  ।

 बिहार :  पुर्णिया  जिलों  शर

 रांची  के  समीप  arian  जाति  क्षेत्र  में  ।

 पश्चिमी  बंगाल  :
 क्च  माल्दा  जिलों  में  ।

 श्रीराम  :
 ate  उत्तरी  कचार  जिलों  में  ।

 नेफा  :
 लोहित  ate  तिरप  की  सीमान्त  डिवीनों में  ।

 (१)  मणिपुर
 :  तामेनलांग aa  डिवीजन

 निम्नलिखित  राज्यों  में  गलगण्ड  रोग  के  रोगियों  की  संख्या  का  व्योरा  नोचे  दिया

 जाता है  « —o
 ery

 गण्डमाला  से  पीड़ित

 ae  ene.  लोगों  की  संख्या  ee  ac

 १.  पंजाब  €,६०,०००  ४०  प्रतिष्ठित

 २.  हिमाचल  प्रदेश  22,296  ३  प्रतिशत  से  १७  प्रतिशत

 ३.  उत्तर  प्रदेश  ३६,रਂ
 ०  ०  ३२  प्रतिदिन

 8,00,000  ५  प्रतिशत  से  ७०  प्रतिशत ४.  बिहार

 ५.  पश्चिमी  बंगाल  Go,Xl2  ६०  प्रतिशत

 ६.  नफा  20,000  २०  प्रतिदिन से  ७०  प्रतिशत

 झा साम  R3,€€e
 ay  ,  sestiamenmennenamnamaol

 हिमाचल  प्रदेश  में  प्रदर्शनियां मेले

 1३१०४.  धी  दलजीत  fag
 :

 कया
 खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 Peyo-Xs  झर  PEXG—YE  के  दौरान  में  किसानों  को  नये  ढंग  की  खेती  के  बारे

 जानकारी  कराने  के  लिये  कितने  मेले  व  प्रदर्शनियां  की  गई ं;
 ननका लाा

 मूल  aint  मे
 tGoitre  control.
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 ये  कहां-कहां  किये  कौर

 इन  पर  कितना  व्यय  हुआ
 ?

 तथा  कृषि  मंत्री
 wo

 प्र०
 :  से  (7)  जानकारी इकट्ठी

 की  जा  रही  है  उपलब्ध  होने  पर  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 रोपड़  और  नंगल बांध  के  बीच  स्टेशनों पर  बिजली  लगाना

 1३१०५.  शी  दलजीत सिंह
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  उत्तर  रेलवे

 में  रोपड़  कौर  नंगल  बांध  के  बीच  स्टेशनों  पर  बिजली  लगाने  के  कार्य  में  कितनी प्रगति हुई  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  वब०  राम स्वामी  )
 :  एक  विवरण  संलग्न  है

 ।

 विवरण

 रोपड़
 :

 —-Y—Yo  को  बिजली  लगा  दीਂ  गई  है

 नंगल  are
 :  को  बिजली लगा  दी  गई  है

 आनन्दपुर  साहब
 :  ५-  १२-५४  को  बिजली  लगा  दी  गई  है  ।

 कीरत पुर  साहब
 :  बिजली  लगाने  का  काम  जारी है  ।  मई  PERE  के

 अन्त  तक  यह  काम  पुरा  हो  जायेगा  ।

 प्रकादादीपों  कौर  प्रकाश पों तों  में  कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण

 1३१०६.  श्री  रखना  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रकाश दीप  विभाग में  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण के  लिये  क्या  कदम  उठाये गये

 और

 उसਂ  सम्बन्ध  में  प्रकादर्र.प  तथा  प्रकाश  पोत  विभाग  द्वारा  जो  योजना  भेजी  गई  थी

 उसमें  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 तथा
 संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  तथा

 भ्र  काश दीपों  के  चौकीदारों  श्र  मिस्त्रियों  के  प्रशिक्षण  की  एक  व्यापक  योजना  तैयार  की  गई  है  ।  इसके

 अ्रन्तगंत उन्हं  ३  महीने  थ्योः  में  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  बाद  में  उपयुक्त  प्रकाशदीप  स्टेशनों

 पर  ६  महीने  का  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  इस  योजना  पर  VAR, Loo  रुपये  व्यय  होने

 का  अनुमान  इसके  लिये  कलकत्ता के  प्रस्तावित  लाइट हाउस वकंशाप  में  जो  कि  wa  बन  रही

 एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोला  जायेगा  जिसमें  एक  साथ  ३०  प्रशिक्षणार्थियों  को  अथवा एक  साल  में  १२०

 व्यक्तियों
 को

 प्रशिक्षण
 दिया  जायगा  ।  यह  केन्द्र  इस  साल के  शर्त  तक  चालू हो

 जायेगा  ।

 गांवों  में  सड़कों  का  विकास

 1३१०७,  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों ने  गांवों  में  सड़कों  के  विकास की
 समस्या

 की  जांच  के  लिये  नियुक्त  विशेष  अधिकारी  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 कूद  उपाय  ०५

 मूल  पं प्रे जी  में
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 यदि  तो  उनका  विस्तृत  विवरण  क्या
 र

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  तभी  तक  स्थानीय  पंचायतों  ak  wea  स्थानीय

 कारियों  को  सड़कों  के  रखरखाव  के  लिये  देने  के  लिये  कोई  विशेष  उपकर  लगाया  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  के
 सभा-सचिव

 राज
 :  से  (7)  गांवों  में

 सड़कों  के  विकास के  बारे  में  विशेष  अधिकरी  की  रिपोर्ट  तथा  उनकी  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 करने  के  लिये  किये  गये  उपायों  के  बारे  में  एक  विवरण  संगठन  किया  जाता  परिशिष्ट

 ६,  अनुबन्ध  संख्या  १०४]  at  सिफारिशों  को  जनवरी  a  में  हैदराबाद  में  हुए  चीफ

 इंजीनियरों  के  सम्मेलन  द्वारा  पूर्ण  समथेन  किया  गया  है  ।

 अनुसूचित  जातियां  कौर  अनुसूचित  afer  जातियां

 1२१०८.  श्री  ATARI =
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  अदीम  जातियों  के  हितों  की

 रक्षा  के  लिये  प्रत्येक  क्षेत्र  )  में  एक  अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  ्र

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  को  सुचारु  ढंग  से  अपना  कार्य  करने  के  लियें  क्या  श्रधघिकार

 दिये गये  हूँ
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०
 :  तथा  प्रत्येक  रेलवे  में  रेलवे  पेवाओ्ों

 में  अनुसूचित  श्रतुसुचित  ख़ादिम  जातियों  कौर  एगलो  इंडियन  लोगों  के ग्रनपात  का  ध्यान

 रखने  के  लिये  एक  उच्च-वेतन-क्रम  का  अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  वह  प्रत्येक  स्तर  पर  भर्ती

 किये गये  लोगों  की  जांच  पड़ताल  कर  सकता  है  श्र  किसी  भी  बेकार  की  त्रुटि  को  जनरल  मेनेजर

 के  घ्यान  में  लाकर  उसको  दूर  करने  के  तरीकों  का  सुझाव  रख  सकता  है  ।

 चीनी का  उत्पादन

 1३१०६.  शी
 गतिरुद्ध

 सिह
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि  चालू
 सीजन  में  १५  a  तक  देश  में  कितनी

 चीनी
 का  उत्पादन

 fara तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्०  :  १५.  ३१  लाख  टन

 मनीपुर  में  सरकारी  फार्म

 स
 श्री

 जे
 wat  fag

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (=)  मणिपुर में  अरब  तक  कितने  सरकारी
 कृषि  फार्म

 चालू  किये  गये हैं
 जिनका  अरब  मनीपुर

 प्रशासन  द्वारा  प्रबन्ध  हो  रहा

 इन  फार्मों  का  प्राप्त  वार्षिक  उत्पादन  ?

 a

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 प्र ०  To

 :  तथा  (A).  मनीपुर  प्रशासन  से  सुचना

 मांगी  गई
 मिलने

 पर
 लोक-सभा  के  पटल  पर  रख

 दी
 जायेगी

 ।

 te  ee

 मूल  प्रंग्रेजी
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 सुरेमन पुर  घौर
 रेवती  फके  बीच  रेल  मार्ग

 1३१११.  श्री
 46. (1

 मोहन  सिंह
 :  क्या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  सुजानपुर  रेवती  स्टेशनों  के
 बीच  रेल  की

 x  ५  as
 पटरी  की  रक्षा  के  लिये  जो  ्  बनाये  गये  हैं  वे  पिछले  महीने  बह  गये  हैं  या  उनको  घाघरा  नदी  से

 कोई  भय  कौर

 यदि  तो  इस  खतरे  को  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 वे  उपमंत्री  (att  सें०  व०  राम स्वामी  )
 :  तथा  इन  दोनों  स्टेशनों  के  बीच

 रेल  की  पटरी  को  घाघरा  नदी  के  कारण  होने  वाले  भूक्षरण से  बचाने  के  लिये  १९४५८  के  मानसून से

 पहले जो  बनाये गये  थे  वह  प्रभी  तक  सही  सलामत
 केवल  कुछ  को  थोड़ी सी  हानि

 पहुंची थी  we  उनकी
 मरम्मत

 कर  दी  गई  है  कौर  साथ  ही  कुछ  ak  नये  ी
 लगाने

 का  भी

 प्रबन्ध किया  जा  रहा  राज्य  सरकार  यह  कार्य  प्रारम्भ करने  से  पहले  राज्य  के  बाढ़  नियंत्रण

 बो  से  इस  सम्बन्ध में  स्वीकृति  ले  लेना  चाहती है

 रेडियो  श्रोपरेटर्स

 श्री  सीरिया
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /

 \  )  क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार  PEYE~—Ko  के

 दौरान
 में  केवल  अनुसूचित  जाति  भ्र ौर

 अनुसूचित  afer  जाति  के
 लोगों

 के  लिये  कोई  रेडियो  श्रोपरेटस  कोस  चालू  करने  जा  रही

 यदि  तो  यह  कोसें  किस  संस्था  में  चालू  किया  जायेगा ?

 उड्डयन  उपमंत्री  :  सरकार का  अनुसूचित  जातियों  कौर

 झादिम  जातियों  के
 विद्याथियों

 के  लिये  रेडियो
 टेक्नीशियन

 कोसे  चालू  करने  का  विचार

 यह  कोसे  भ्र सेनिक  उदयन  प्रशिक्षण  केन्द्र  कानपुर  में  चालू  किया  जायेगा  ।

 रेलवे  |  |  चोरियां

 1३११३.  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार को  ज्ञात  है  कि  मोकामा  गरहारा के  बीच  रेलों में  माल  की  बहुत

 झिझक  छोटी-छोटी  चोरियां  होती  रहती  atk

 यदि  तो  इसको  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  च्च्च - है ५  राम स्वामी  )  :  जुलाई  १९४५८ से  मार्च  Qeye F के  बीच  रेलवे

 प्रशासन  के  सामने  वहां  से  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  as  है  ।  किन्तु  जुलाई  १९४७  हेमा  १९४८

 के  बीच  वहा ंसे  ८  चोरियों  के  मामले  भाये  थे  जिनमें कोई  ३३७० रुपये  की  हानि  दिखाई गयी  थी  ॥.

 इस  में  से  चार  मामलों  का  सुराग  लगाने पर  €४५०  रुपये  की  सम्पत्ति  वापिस मिल  गई  थी  ।

 ठेकेदारों द्वारा  लगाये  मजदूरों  की  कड़ी  निगरानी  की  जाने  लगी  है  इस  से  स्थिति

 मरें  काफी  सुधार हो  गया  है  ।
 een

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 श्री
 अज

 न  सिह  भदौरिया  के  निलम्बन  काल  के  परिहार  के  बारे  में

 prea  महोदय
 :

 सर्वे  श्री  स०  म०  वाजपेयी  रामजी  वर्मा  के  नाम  से  एक

 प्रस्ताव है  ।  केवल  श्री  वर्मा  उसे  प्रस्तुत  करना  चाहते  मै ंने  कहा  था  कि  मैं  गराज  उसे  लूंगा

 श्री  वर्मा  )
 :  माननीय  सदस्य  का  निलम्बन राज  खत्म  हो  रहा  है  |

 इसलिये मैं  wa  इसकी  श्रावव्यकता नहीं  समझता  |

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 pat  दीदार  देव  )
 :
 मैं  ने  अ्रगरताला  में  शरणार्थियों  द्वारा  की  जाने  वाली  भूख  हड़ताल

 के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव की  सूचना  दी  थी  ।

 महोदय
 :

 में  ने  उसकी  भ्र नुम ति  नहीं  दी  है  ।

 fat  दीदार  देव
 :

 प्रभी  कुछ  दिन  हुए  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  उन्होंने  चीफ  कमिदनर ये से

 उन्हें  रुपया  देने  को  कह  दिया  है  |  लेकिन  चीफ  कमिश्नर ने  तो  प्रतिनिधियों  से  मिलने से  भी  इन्कार

 कर  दिया

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  प्

 उर्वरक
 आदेश  में  संशोधन  के  बारे  में  प्र धि सुचना

 मंत्री  पृ०  शा
 ०

 :  में  अ्रत्यावस्यक पण्य  PEUX  की

 ३  की  उपधारा  (६)  के
 ग्रन्तगंत  view  १९४५७ में  कुछ  प्रौढ़  संशोधन  करने

 वाली  दिनांक  २८  १६५९  की  faa  संख्या  जी०  एस०  अनार  qXc  की  एक  प्रति  सभा

 पर  रखता  हूं
 ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  दौ ०  eaxe/ue] t t

 a or  tes,

 प्राक्कलन  समिति

 सैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  [ - 6५  गो०  मेहता  )
 :  मैं

 वित्त  मंत्रालय--(श्राथिक-कार्ये विभाग

 बचत  संगठने
 के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  सैंतालीसवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 अ्रनुदानों  की

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय

 गश्रष्यक्ष  महोदय
 :  अब  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  की  भ्रनुदानों की  मांगों

 पर  भ्र ग्रे तर चर्चा  होगी  ।  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 अंग्रेजी  में
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 1  योजना  उपमंत्री  इया
 ०  उत्

 मिश्र  )  :
 wert  महोदय  भ्रापको  याद  होगा  कि  मैं  विदेशों

 में  उत्पादन  वृद्धि  के  क  देने  के  ष  कुछ  भारतीय  सहकारी  कृषि  समितियों  के  उत्पादन  में

 में  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  बतला  रहा  था
 ।

 इसके  सम्बन्ध में  मैने  बम्बई  की  कुछ  सहकारी  कृषि  समितियों

 का  उल्लेख  किया था  जिनका  श्री  बिमल शाह  ने  €  विशेषज्ञों की  एक  संचालन  समिति के  अ्रन्तगंत

 अघ्ययन  किया  था  ।  इस  श्रष्ययन  का  सूत्रपात  योजना  अयोग  की  गवेषणा  कार्यक्रम  समिति  ने

 किया था  भ्र वह  ate ही  प्रकाशित  किया  जायेगा |  उसका  श्री  शाह  द्वारा  कुछ  संशोधन  किया

 जा  रहा है  कौर  हम  तराशा  करते  हैं  कि  ग्रसते  तीन  महीनों  मे ंया  इसके  लगभग  वह प्रकाशित  हो

 जायेगा

 श्री  शाह  द्वारा  किये  गये  wea  से  ज्ञात  होता  है  कि  बम्बई  की  कुछ  सहकारी  कृषि  समितियों

 में  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई है  भ्र ौर  उस  से  यह  बात  निश्चित हो  गई  है  कि  यद्यपि  मौसम के

 परिवर्तनों  के  कारण  उत्पादन  प्रति  वर्ष  भिन्न-भिन्न  रहा  है  परन्तु  कुछ  सहकारी  समितियों  में

 PEYR—LR  से  PEYY—-ZG  तक  के
 समय  में  धान  के  उत्पादन  में  मूल  प्रवृत्ति  पर्याप्त  वृद्धि  की  are

 ही  रही  उदाहरण के  लिये  धान  के  प्रति  एकड़  उत्पादन  में  महासागर  भाठा  समिति  में

 पाला  समिति  में  तीन  गुना  से  अ्रधिक  ah  रसूलाबाद  समिति  में  पांच  गुनी  से  अधिक  वृद्धि  हुई  है
 ।

 रसूलाबाद  समिति  बडौदा  जिले  के
 वाघोडिया

 तालुक  स्थित  बड़ौदा  नामक
 स्थान

 के  पास  है  |

 यह  समिति  न  tae  कृषि  उत्पादन  बढ़ान  में  सफल  रही  है  वरन  उसने  सामाजिक  सुख-सुविधाश्रों  में

 भी  पर्याप्त  वृद्धि  ate  समिति  सुबह  मुफ्त  में  चाय  देती  है  कौर  सदस्यों  के  बच्चों  के  लिये

 पुस्तकों  श्र  छात्रवृत्तियों  की  व्यवस्था  भी  करती  है
 ।  इसी  प्रकार  कुछ  ate  समितियों ने  भी

 प्रथम  उपचार  कौर  एसी  संस्थायें  स्थापित  की  हैं  ।

 यह  एक  प्रख्यात  महत्वपूर्ण  पहलू  है  जिसे  सहकारी  क़षि  समितियों  के  कार्य  का  विचार  करते

 समय  माननीय  सदस्यों  को  ध्यान  रखना  चाहियें  ।  दो  दिन  ga  ही  मने  पूर्वी  जर्मनी  में  सहकारी

 कृषि  समितियों  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  पूर्वी  जर्मन  प्रतिनिधिमंडल  से  चर्चा  की
 थी  ।  उन्होंने मुझे

 बताया  कि  पूर्वी  जमनी  में  उनकी  एक  सामाजिक  एक  रक्षित  निधि  ax  एक  सांस्कृतिक  निधि

 भी  वे  सहकारी कृषि  समितियों  के
 सदस्यों

 को  वृद्धावस्था  की पेन्दनें भी दे रहे हैं । इस भी  दे  रहे  इस
 प्रकार

 सहकारिता  के  विकास  में  सामाजिक  सुरक्षा  कार्यों  कौर  प्राय
 सामाजिक  सुख-सुविधाओं की

 संभावनायें

 भी  निहित हें

 उत्पादन
 के  सम्बन्ध जैसा  में  बता  चुका  इनमें  से  कुछ  समितियां

 पाला

 श्र
 श्रन्य--अ्रनेक  प्रतियोगिताओं  में  पुरस्कार  जीतने  में  सफल  हुई  रसुलाबाद  समिति  ने

 चार  पुरस्कार जीते  |  एक  जापानी  कृषि  पद्धति  के  अन्तर्गत  whan  भ्रमण  उपजाओ  योजना  के  सम्बन्ध

 में  था  कौर  दूसरा  प्राकृतिक  खाद  की  weal  किस्म  में  ।  परन्तु  इसका  सबसे  महत्वपूर्ण

 जिसकी  कौर मैं  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  भूमिहीन  श्रमिकों के  जीवन  पर  पड़ा

 प्रभाव है  ।  एक  समिति--कैरा  जिले  की  महासागर  काठा  सहकारी  कृषि
 समिति-में  भूमिहीन

 श्रमिकों
 के

 जीवन
 पर  विशेष  प्रभाव  पड़ा है  ।  उन्हें  प्राय  के

 पर्याप्त
 साधन  मिले  ate  वे  बहुत

 मूल्यवान  संसाधनों  के  स्वामी  बन  गये  जिनसे  श्रव्य  ही  उनकी  प्राचीन  स्थिति का  सुधार  होगा

 में  प्रति  व्यक्ति  २२९  रुपये  १९५५-५६ में  वह  ५२७  रुपये  हो  गई

 PEXYE—NO FT में  ५९६  रुपये हो  गई  ।  समिति  ने  PEYY-YE  में  ११९  रुपये  का  बोनस  भी
 वितरित

 किया
 ।

 यदि  समिति  भूमिहीन  श्रमिकों  के  जीवन  में  इतना  सुधार  कर  सकती  है  तो  मैँ  समझता

 हूं  कि
 उसने  अपना

 प्रयोजन
 भली  प्रकार  पूर्ण  किया  है  ।  न

 मल  अंग्रेजी  में
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 इस  प्रकार  भारत  का  ्  इतना  निराशाजनक  नहीं  रहा  है  जेसा  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने  चित्रित  करने का  प्रयत्न  किया  यद्यपि  इन  उदाहरणों  को  रखकर में  यह  भावना नहीं  उत्पन्न

 करना  चाहता  कि  देश की  ग्रधिकांश  सहकारी कृषि  समितियों  का  कार्य  sear  रहा  ऐसा  नहीं

 उन  में  से  अधिकांश  निश्चित  रूप
 से

 दिखावटी
 कौर  रही  हैं  जो  सहकारी क़षि

 समिति  के  नाम  में  स्वांग  रच  रहीं  इसलिय ेमें  सबसे  अधिक  जोर  इन  बातों  के  उन्मूलन  पर  दूंगा

 जो  सहकारिता  को  कलंकित  करती  यदि  हम  ऐसा  कर  सकें  तो  भावी  प्रगति  का  मागं  प्रशस्त

 हो  जायेगा |

 इसके  बाद  मैं  सहकारी  कृषि  के  alae  लाभ  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता हूं  जिसका

 उल्लेख  मैंने  पहले  किया था  ।  मैं  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  विस्तृत  व्याख्या  करना  चाहता  हूं
 ।  जेसा

 अप  जानते  हैं  हमारी  लगभग  Xe प्रतिशत  खेती की  जमीनें  ०  से  ५  एकड़  के  बीच  की  विक. ग्रथात वे

 बहुत  छोटी  हैं  किसी-किसी  भूमि  में  तो  एक  हल  के  घूमने  में  भी  कठिनाई  होती  है  ।

 स्वरूप  इन  फार्मों  में  इतनी  भी  नहीं  होती  कि  एक  जोड़ी  बल  रखे  जा  कुटुम्ब  का  पालन

 किया  जा  सके  शर  भ्रमित  विकास  तथा  कल्याण  के  लिये  कुछ  बचाया  जा  सके  |  उन  में  मेरा  तात्पर्य

 Ke  प्रतिशत  खेती  की  जमीनों  से  है--संसाधनों की  बरबादी  होती  है  ।  वे  पूंजी  श्र  प्रबन् कोय

 योग्यता  के  पुर्णोपयोग  के  मार्ग  में  बाधक  हैं  ।

 श्राप  निश्चय ही  यह  प्रश्न  करेंगे  कि  फिर इन  ve  प्रतिशत  जमीनों  का  इलाज  क्या है  ?

 प्रशन  भ्रत्यन्त  उपयुक्त है है  ।  मेरे  विचार  से  इसका  एकमात्र  इलाज  कार्य-एकक  के  प्राकार  को  बड़ा  कर

 देना  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  ऐसा  विचार  है  कि  कार्यो-एककों  के  श्राकार को  बड़ा  करने  की  कोई

 आवश्यकता नहीं  है  जैसा कि  सहकारी  कृषि  में  करने का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |  उनका  विचार  है

 कि  चकबन्दी  से  वह  प्रयोजन  पूर्ण  हो  जायेगा ।  चकबन्दी  लागत  कम  करने  प्रो  कार्यदक्षता बढ़ाने  के

 लिये  निस्सन्देह  प्रावश्यक  परन्तु  चकबन्दी  से  का  आकार  नहीं  बढ़ता है  ।

 कुछ  लोगों  ने  यह  भी  कहा  है
 कि

 सेवा  सहकारिता  समितियां  बनाने  से  कृषि  उत्पादन  में  विधि

 हो  जायेंगी
 ।

 सेवा  सहकारिता समितियां  वास्तव में  बहुत  श्रावक  हैं
 ।

 परन्तु  सेवा  सहकारिता

 समितियों
 के  दक्ष

 a
 सफल

 उपयोग
 के  लिये  भी  यह  बहुत  आवश्यक  है

 कि
 खेती  की  भूमि

 का  बड़ा  हो  ।  भ्र न्य था  सेवा  सहकारिता  समितियां  भी  सेवा  प्रौढ़  सुविधाघरों  का  वैसा  संचालन

 नहीं  कर  सकेंगी  जसा  कि  उन्हें  करना  चाहिये  |  कुछ  लोगों  ने  जापान  के  संबंध  में  कहा  कि  वहां  भी
 तो

 खेती at  जमीनें  छोटो-छोटी  हैँ  लेकिन  वे  तो  अपने  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  करनें में  सफल  हुये

 फिर  यहां  tar  कयों  नहीं  किया  जा  सकता
 ?

 यदि  इस  निकटता  देखें  तो  ज्ञात  होगा  कि  जापान  की

 परिस्थितियां  सवैया  भिन्न  वहां  की  क़षि  अ्रथेव्यवस्था  का  आधार  लगभग  १००  वर्षों  का

 गीकरण  हैँ
 ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 वहां
 €८  प्रतिशत भूमि  को  वर्षा  झ्र  सिंचाई  की

 पर्याप्त  सुविधायें

 प्राप्त हैं  ।  कृषि  में  अघिकांश  पूंजी  निर्माण  नियंत्रित  जमींदारी  के  समय  में  किया  था

 हमें  इस  बात  का  विचार  करना  होगा
 कि

 क्या  कृषि  में  वैसा  पूंजी  निर्माण  करने  के  लिये  हमारे  लिये

 वैसी  भ्र नियंत्रित  जमींदारी
 वापस  लाना  संभव

 जापान  में  प्रत्येक गांव  में  बिजली

 है  ।
 मैंने  एक  चित्र  में  चीज़ों  को  बिजली  द्वारा  गर्मी  पहुंचाया  जाना

 देखा
 इसलिये  जापान  की

 परिस्थितियों
 की  भारत  की  परिस्थितियों  से  तुलना  नहीं

 की  जा  सकती  कौर  सेवा  सहकारिता

 समितियां उतनी  प्रभावी  नहीं  हो  सकती
 ।  मेरे

 कहने का
 तात्पर्य  यह  है  कि  मद्यप  सेवा  सहकारिता

 समितियां  sare  हैं  ।  परन्तु  वे  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  पर्याप्त  साधन  नहीं  हैं  ।  जिसकी

 भारत को  राज  बहुत  आवश्यकता है  ।  फिर  श्राप  wet  करेंगे  कि  उसके  स्थान  में  झ्रापका  क्या

 SS

 faa  ait  में
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 सुझाव  है
 ?

 वह  सुझाव  है  सहकारी  खेती  का  सहारा  लेना
 ।

 इसका  कारण  वही  है  जिसकी  कौर  कल

 आपने मेरा  ध्यान  झ्राक्षित किया  था  ।  उसका  उल्लेख में  तनिक  जागें  चल  कर  करूंगा  ।  आप  सोचते

 होंगे  कि  गांवों  की  अ्रतिरिक्त  जनशक्ति  का  उपयोग  किस  प्रकार
 '

 इसका  एकमात्र  संगठन

 सहकारी  सेती  है  ।  ऐसा  क्यों  इसकी  व्याख्या  मैं  कभी  करूंगा ।  परन्तु  उसके  पहले  हमें  सेवा

 कारिता  समितियों  के  स्वरूप  को  भली  प्रकार  समझ  लेना  चाहिये
 ।

 उसका  काम  क्या  है
 ?

 वह  समुदाय

 की  धन  की  बचतों  का  संग्रह  करती  है  उसमें  बाहर  की
 धन

 की  बचतों  को  मिला  देती  है  उसकी

 सहायता से  वह  सुविधाओं  are  संसाधनों  का  वितरण  करती  है
 ।

 एक  अविकसित  देश  जिसमें

 पूंजी  की  बहुत  कमी
 पर्याप्त  पूंजी  संसाधन

 नहीं  होते  फिर  क्या  किया  जाय
 ?

 मेरा  निवेदन

 है  कि  भारत  की  art  को  परिस्थितियों में  कृषि  का  विकास  मनुष्य  की  विजय  हो  सकती  सामग्री

 की  नहीं  ।  प्रौढ़  मनुष्य  की  यह  विजय  सहकारी  कृषि  के  संगठन  द्वारा  ही  प्राप्त  की  जा  सकती  है  ।  यह

 इस  प्रकार  होगी  ।  एक  ग्रामीण  परिवार  में  ५*५  व्यक्ति  होते  यदि  झ्राघा  व्यक्ति  बेकार

 :  हो  कौर  हमें  कोई  HAT  बनाना  हो  तो  हम  उसे  उस  पर  नहीं  लगाते  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  उसमें

 बहुत  समय  लगेगा  ।  परन्तु  यदि  बीस  परिवार  सम्मिलित  कर  दिये  जायें  तो  बीस  के  राधे  दस

 व्यक्ति  हो  जायेंगे  झ्र  यदि  उन्हें  उस  कार्य  पर  लगा  दिया  जाये तो  वह  कार्य  १/१०  समय में  पुरा

 हो  जायेगा  |  इस  प्रकार  हरनेक  प्रकार  के  कृषि  उपयोगी  कार्य  किये  जा  सकेंगे  जैसा  नहरों

 शादी का  निर्माण  ।  मेरे  विचार  से  सहकारी  कृषि  का  सार  यही  है  कि  पूंजी  संसाधनों  की  मांग  कम

 हो  जाती  है  प्रौढ़  अपरिमित  श्रम  संसाधनों  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।  कल  ares  जिस  बात

 पर  जोर  दिया था  उसी  पर  महात्मा गांधी  ने  भी  जोर  दिया  था  |  सहकारी  कृषि  से  इस  प्रकार

 के  महत्वपूर्ण लाभ  होंगे  ।

 इतना  कहने  के  मैं  कुछ  शब्द  बेरोजगारी  के  संबंध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 ।  यह

 श्राम  तौर  से  कहा  जाता  है  कि  सहकारी  कृषि  के  कारण  रोजगार  के  अवसर  कम  हो  जायेंगे
 |

 ऐसा

 कहते समय  उसके  मूल  में  यह  धारणा  होती  है  कि  सहकारी  कृषि  कौर  यंत्रीकरण परस्पर  संबद्ध  हैं  ।
 '

 यंत्रीकरण  औद्योगीकरण  की  देन  है  ।  यंत्रीकरण  सहकारी  कृषि  का  परिणाम  नहीं है  ।
 भारत

 में
 wait

 औद्योगीकरण  की  जो  स्थिति  है  उसमें  यंत्रीकरण  चालू  करना  संभव  ही  नहीं  इसके  अतिरिक्त

 पहलू  भी  है--बेरोजगारी का  wet  ।  सहकारी  कृषि  को
 यंत्रीकरण  से  जोड़ना

 आवश्यक  नहीं  लोग  कहते  हैं  कि  श्रम  का  वैज्ञानिकन होगा  निःसन्देह कुछ  कार्यों  में  श्रम का

 होगा  ही  |  वह  अत्यन्त  ग्रावव्यक  है  ।  परन्तु  रोजगार के  अवसरों  का
 बहुत  विस्तार

 होगा
 ।

 कल  आपने  कहा  था  कि  यदि  किसी  गांवਂ  में  हजार  व्यक्ति  हों  जिनमें  से  पांच  सौ  के  पास  भूमि

 हो  कौर  पांच
 सौ

 के  पास  भूमि  न  हो  तो  उनमें  कार्य  का  वितरण कसे  होगा
 ?

 यह  प्रश्न  स्वाभाविक

 है  क्योंकि  जिस  व्यक्ति  के  पास  भूमि  नहीं  होगी  वह  क्या  कर  सकता  परन्तु  मेरा  निवेदन है  कि

 भूमिहीन  श्रमिकों  को
 भी  ज  यह  धारणा  सही  नहीं  है  कि  कार्य  का  स्तर  समान  रहेगा

 ।

 अनेक  प्रकार के  सहायक  कार्यों  का
 विस्तार  होगा  जैसे  मिश्र  पशुचिकित्सा  का

 wen

 निकी
 का  कुटीर  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  शादी

 ।
 यदि  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी

 तो  उसमें
 भी  गतिशीलता  है  जिसके  कारण  अनेक  प्रकार  के  कार्य  उत्पन्न  होंगे

 ।
 जैसा

 कि

 मैंने  पहले  संकेत  किया  बहुत  से  छोटे-छोटे  निर्माण  किये  जो  पहले  अलग  रहकर  नहीं  किये  जा  सकते

 थे  aa  किये  जायेंगे  क्योंकि  बहुत  से  परिवार  एक  साथ  मिल  जायेंगे
 ।

 ये  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जिन्हें  ध्यान

 में  रखना  आवश्यक है  |  कल  आपने  पारिश्रमिक  संबंधी  wet  भी  उठाया था  ।
 उत्पादन

 का  हिस्सा

 किस  प्रकार  बटाया  जायेंगी  ?  उसका  विभाजन  भूमि  ate  नियोजित
 श्रम  के  ara  पर  किया

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 जायेगा ।  इसका  तात्या  यह  है  कि  भूमि  के  मालिकों  को  स्वामित्व-लाभांश मिलेगा  ak  श्रमिकों

 को  अपने  श्रम  का  पारिश्रमिक  मिलेगा तथा  उसके  शझ्रतिरिक्त बोनस  ari  फिर  सामाजिक

 सुख-सुविधायें  भर  भ्रमण लाभ  भी  हैं  ।  श्रमिकों  को  उन  लोगों  का  हिस्सा  मिलेगा  ।  भूमि  के  निर्धारण

 में भी  भ्रापको  भूमि  की  किस्म  उत्पादिता  को  ध्यान  में  रखना  होगा  फिर  कारे  का  निर्धारण

 भी  होगा  ।  जब  मुझसे यह  पूछा  जाता  है  कि  ये  सब  चीजें  कैसे  होंगी  तो  मैं  केवल  इतना  ही  निवेदन

 कर  सकता  हूं  कि  हमें  एक  दृढ़  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  जैसा  कि  एक  झथेदास्त्री ने  कहा  है  ।  निर्णय

 समदाय  के  स्तर  पर  किये  जायेंगे  ।  श्रम  का  भी  किस्म  ae  उत्पादिता के  mare पर  निर्धारण

 करना  होगा  |  फिर  लिंग  कौर  ऐसी  eer  चीजों  का  ख्याल भी  रखना  होगा  ।  संक्षेप में  यह

 काय  इस  प्रकार  किया  जायेगा  परन्तु  उसका  ब्यौरा  देना  इतने  समय  में  संभव  नहीं  है  |

 फिर  बहुत से  लोग  यह  कहते  हैं  कि  भूमि  के  प्रति  लगाव  के  कारण  किसान
 उसे

 छोड़ेंगे  नहीं
 ।

 भूमि को  छोड़ने का  कोई  ver  ही  नहीं है  ।  स्वामित्व  सुरक्षित  बना  रहता  है  ।  यह  कहना  भी  उचित

 नहीं है  कि  जब  हदबन्दी  की  लाइन  हटाई  जायेगी  तो  किसान  उसे  पसन्द  नहीं  करेगा  |  चकबन्दी

 के  समय  भी  यह  भ्रांति  उठाई  गई  थी  ।  बहुत  से  लोगों  ने  कहा  था  किसान  के  पास
 जो

 भूमि  है  उसके

 बदले  में  वह  दूसरी  भूमि  लेना  पसन्द  नहीं  करेगा  ।  परन्तु  उसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  यदि हम

 इतिहास  पर  दृष्टि  डालें  तो  ज्ञात  होगा  कि  नागरिक  क्षेत्रों  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  का  कारण  यही  है

 कि  किसानों  को  वहां  रहना  अधिक  लाभप्रद  मालूम  हुमा  शौर  वे  बहीं  बस  गये  ।  इसलिये  इस  प्रकार

 का  तक॑  इस  संबंध  में  ठीक  नहीं है  ।

 इसके  बाद  में  दो  एक  छोटी-छोटी बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  चर्चा  के
 दौरान

 में  उठाई  गई  थीं  ।  श्री  मसानी  ने  राष्ट् संघ  के  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन के  एक  प्रकाशन का  निंदा

 किया  था  ।  इसलिये  हम  उनके  भ्रामरी हैं  ।  परन्तु  उन्होंने  जो  उद्धरण  दिया  वह  था  ।  यदि  उस

 उद्धरण को  पूरा  प्रस्तुत  किया  जाये  तो  श्री  मसानी  की  बात  सिंधी  गलत  सिद्ध  होगी
 ।  उन्होंने जो

 अंद  पढ़  कर  सुनाया उसका  तात्पयें  यह  है  कि  गत  आधी  सदी  में  वैज्ञानिक  कौर  प्रौद्योगिक  प्रगति  के

 कारण  उत्पादन  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  उन  देशों  में  श्रमिक  तेजी  से  हुई  है  जिनमें  वैयक्तिक

 पर  खेती  होती  है  न  कि  सामूहिक  कृषि  प्रणाली  के  श्रन्तगंत  ।  परन्तु  इसके  वाले  वाक्य  में  यह
 भी

 कहा  है
 कि

 जिन  देशों  में  प्राविधिक  ज्ञान  शौर  पूंजी  संसाधनों  का  स्तर  बहुत  निम्न है  उनमें

 वैयक्तिक  प्रणाली की  अपेक्षा  सामूहिक  कृषि  प्रणाली  द्वारा  अ्रघिक  शीघ्रता  से

 पे
 उत्पादन  में

 वृद्धि  का  सूत्रपात  किया  जा  सकता  है  ।

 इसके  बाद  जहां  तक  सेवा  सहकारिता  समितियों  का  प्रश्न  है  माननीय श्री  नायर

 ने  यह  wait  प्रकट  की  है  कि  उनमें  समाज के  समुद्र  व्यक्तियों  का  दबदबा  रहेगा  ।  यह  धारण  उन्हों  ने

 कार्यकारी  दल  के  प्रतिवेदन  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  संक्षेप  के  आधार  पर  बनाई  मालूम  होती  है

 हो  सकता  है  वह  संक्षेप  ठीक  प्रकार  तैयार  न  किया  गया  प्रतिवेदन  में  संबंधित  अंश  पढ़ने  से  ज्ञात

 होगा कि  द्  वह  नहीं है  ।  उसका  तात्पयं  यह  है  कि  इन  समितियों  में  केवल  ऋण  लेने  वाले

 व्यक्ति ही  नहीं  वरन  समाज  के  समृद्ध  व्यक्ति  भी  हो  *  चाहियें  क्योंकि  संसाधन  तभी  प्राप्त  हो  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जो  लगाया  है  वैसा  करने  का  हमारा  उद्देश्य  कदापि नहीं  है  |

 यद्यपि  कभी  कुछ  बातें  कौर  रहती  हैं  परन्तु  समय  बहुत  हो  जाने  के  कारण  में  केवल  एक  का

 उल्लेख  करूंगा इन  सेवा  सहकारिता  समितियों  का  कार्यक्रम  बहुत  बड़ा  होगा
 ।

 गांव  की

 १०००  जनसंख्या  के  भ्राता  पर  समस्त  भारत  में  लगभग  ३,००,०००  सेवा  सहकारिता  समितियों

 की  झ्राववयकता  इस  समय  लगभग  RqY,o00  सेवा  सहकारिता  समितियां  हैं
 ।  इसलिये

 ऐसा  लगता  है  कि  हमें  केवल  १४०,०००  समितियां श्र  परन्तु यह  समस्या

 (Ai)
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 cat  नं
 ०

 इतनी सरल  नहीं  है  जितनी मालम  होती  है  ।  वर्तमान  सेवा  सहकारिता  समितियों
 भी

 बहुत

 सी  ऐसी  हैं  जो  ठीक  कार्य  नहीं  करती  हैं  ।  इसलिये  हमें  इन  सेवा  सहकारिता  समितियों  में  नवजीवन

 एवं  शक्ति
 का  संचार  करना  होगा

 ।
 इसके

 लिये  दिक्षा  प्रशिक्षण  का  कार्यक्रम  बनाना  होगा  |

 म  तोर से  हमें इन  गांवों में  १४५  लाख  से  २०  लाख  व्यक्तियों को  प्रशिक्षण  देना  होगा  ।  योजना

 आयोग  के  उप-सभापति का  विचार  है  कि  यह  कार्यक्रम  ५०  लाख  व्यक्तियों के  प्रशिक्षण का  होना

 चाहिये  ।  इस  दृष्टि  से  प्रत्येक  गांव  में  १०  व्यक्तियों  को
 प्रशिक्षण

 देना  होगा

 कार्यक्रम  att  वर्षों  में  क्रियान्वित  करना  होगा  क्योंकि  न  केवल  नागपुर  के  संकल्प  मे

 वरन  इस  सभा  द्वारा  डा०  राम  सुलग  सिंह  के  संशोधन  सहित  पारित  संकल्प  में  भी  तीन  वर्ष  का

 समय  रखा  गया  है  ।  हम  इस  कार्य  को  यथासंभव  कम  समय  में  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 उसके  लिये  हम  ने  निश्चय  किया  है  कि  एक  ग्राम  समिति  को  साचिविक  सहायता  प्राप्त  करने

 के  लिए  पांच  ag  तक  Soo  रुपय  राजसहायता  के  रूप  म॑  दिये  जायंगे |  यह  कार्यक्रम  अत्यन्त

 aap है  ।  सेवा  सहकारिता  समितियों  के  इस  कार्यक्रम  के  सफलतापूर्वक  कर  लेने  के

 हमें  विश्वास  है  कि  सहकारी कृषि  को  भ्रमण  स्वाभाविक  कदम
 के

 रूप  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  ।

 यदि  हम  सब  कंधे  से  कंधा  मिलाकर  प्रयत्न  करें  तो  सहकारी  खेती  के  सम्बन्ध  में  जो  MPH  व्यक्त

 की  जा  रही हैं  वे  गलत  सिद्ध होंगी  ।

 श्री  मा०  ला०  वर्मा  :  (  :  प्राप्त  मुझे  इस  अवसर  पर  जो  बोलने  का

 अवसर  दिया  उसके  लिये  में  areal  धन्यवाद  देता  हुं  ।  मिनिस्टर  साहब  ने  कल  से  राज  तक  जिस

 प्रकार  की  गलतफ़हमी  को  दूर  किया  श्र  खास  करके  श्री  मसानी  का  इन्तजार  किया  जा  रहा  था

 राज  उनके  दर्शन  पाने  का  सौभाग्य  प्राप्त  और  वे  राज  यहां  इस  सदन में  मौजद  हें  उनकी

 मौजूदगी में  में  कहना  चाहता  हुं  कि  दरअसल  हमारे  सदस्यों  में  वे  ही  एक  साहब  ऐसे  हे  जो  कि

 क्ोग्रापरेटिव  सोसाइटीज़ का  विरोध  कर  रहे  ह

 श्री  मी०  रु०  मसानी  (  रांची-पुल  जी  नहीं  ज्वाएंट  फालिंग  का  में  विरोध  कर

 carte  फालिंग  के  हक  में  हूं  ।

 श्री
 मा०

 ला०  वर्मा
 :  में  मसानी  साहब  से  कहना  चाहता  हं  कि  बम्बई

 a
 शहरों  क़ी  छतों

 के
 नीचे  रह  कर  उनको  इस  देश  के  गांवों  का  कुछ

 भी  अनुभव  नहीं  है  ग्रोवर  मैँ  समझता  हुं
 कि

 उन्होंने
 टेहातों  की  शक्ल  भी  नहीं  देखी  है  ।

 श्री  मी०  रु०  मसानी  :  काफी  देखी  है  |

 श्री  ऋण  ला०  वर्मा  देखी  होगी  मगर  धूप  में  नहीं  गये  होंगे  ।

 श्री मी०  रु०  मसानी
 धूप  मं

 भी
 वहां  गया  हुं  ।

 श्री
 ला०  वर्मा

 :  घूप  में  गये  होते  तो  यह  शक्ल  नहीं  चेहरा सुख  गया  होता

 जहां  तक  ज्वाएंट  फार्मिग  का  सवाल  है  में  कहना
 चाहता  हूं  कि  राजा  हिन्दुस्तान  में

 हजारों

 किसान
 ज्वाएंट  फार्मिग  के

 ज़रिये  अपना-प्रिया  काम  कर  रहे  हैं  ।  सेकड़ों  हजारों  कुएं  ऐसे हें  जिनको

 कि  १०, ome  १५,  १४  आदमियों ने  मिलकर  खोदा  ata  में  पानो  सींचते  हैं  ax  अपनी

 जमीन  को  शामिल  में  बोते  हैं  ।  प्रगति  हर  चीज़  को  शामिल  में  करते  यह  आपकी  कोआपरेटिव

 सोसाइटियों  का  निर्णय  तो  अरब  लिया  गया  है  लेकिन  हमारा  देश  तो  ज्वाइंट  फालिंग  की  दृष्टि  झरे



 ALEX २५  १८८१  अ्रगुदानों  की  मांगें

 पहले  से  चल  रहा  है  कौर  ग्राम  हिचक  रहे  दरप्रसल एक ज़माने में ग्रापने एक  जमाने  में  हरापन  )

 बाद  का  चोला  पहना  था  लेकिन  न  मालूम  क्यों  ग्राम  श्राप क़ी  भाषा  बदल  गई  है  कुछ  समझ  में  नहीं

 आता  |

 श्री  मी०  रु०  आसानी  :  गतु भव थि  से  बदल  गई  है
 |

 अनुभव  से  होता  है
 ।

 श्री  मा०  ला०  वर्मा  :
 मुझे  मालूम  पड़ता  है  कि  यह  प्रा वाज़  झ्रापकी  आवाज  नहीं  है

 .  .  .

 श्री  पी०  ला०  वर्मा  :  मैं  मसानी  साहब  5  बारे  में  कहना  चाहता  हं  कि  जो  उनकी  श्रावाज़

 है  वह  हमारे  देश  के  इने  गिने  मुट्ठी  भर  पूंजीपतियों  की  rare  है  ।  उन्होंने  श्री  राजगोपालाचारी

 क़ी  एक  लाइन  का  कोटेशन  यहां  दिया  ।  मैँ  प्राकार  बताना  चाहता  हूं  कि  सन्‌  १९४२  मं  श्री

 गोपा लाचारी  की  हमारे  खिलाफ  राय  लेकिन  हिन्दुस्तान  ने  उन  की  उस  राय  को  नहीं  माना  ग्रोवर

 देश  अग  बढ़ा  कौर  उसने  अंग्रेजो  क़ो  हटा  दिया  ।  तो  इस  तरह  से
 *

 कभी  कभी  कोटेशन  किसी  पुराने

 ऋषि  का  देकर  इस  हाउस  कों  प्रभावित  करना  चाहें  यह  गलत  बात  ।  देश  उनके  कहने  से  उनके

 प्रभाव
 से  रुकेगा  दे

 तो
 आगे  बढ़ेगा

 ।
 इसके  सिवा  हमारे  सामने

 कौर
 कोई  चारा

 है  |

 जहां  तक  कोगश्रापरे  टिव  फार्मिंग  का  सवाल  देहातों  में  जा  कर  देखें  तो  ग्राहको  मालूम

 होगा  कि  कुछ  लोगों  के  पास  इतनी  छोटी-डोली  जमीनें  हूं  कि  उनमें  बैलों  को  मोड़ना  कठिन

 है  ।  जब  एसे  किसान  की  ati  की  जोडी  दिन  भर  बंधी  रह  कर  क्या  करे  ।  हिन्दुस्तान

 में  ७०  प्रतिशत  किसानों  के  पास  छोटी  छोटी  जमीनें  हैं  ।  ऐसे  किसानों  का  समय  फिजूल

 जा  रहा  हैं  ।  इसलिए  उनकों  केवल  कोआपरेटिव  फार्मिग  ही  लाभ  दे  सकता  है  ।  यह  जरूर

 कि  इस  प्रकार  के  फारमिंग  में  व्यक्ति  का  प्रभाव  ज्यादा  नहीं  श्र  इसीलिये  शायद  इसके

 '  खिलाफ  wary  उठायी  जा  रही  है  |

 ग्राम  उद्योगों के  बारे  में  मैं  मंत्री  जी  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  लोगों  से  केवल  चरखे  में  ही

 न  उलझायें  |  उससे  केवल  पांच  सात  रोज  पैदा  किया  जा  सकता है  ।  इतने  कम  इसे  में  कौन

 ‘farerT  रह  सकता  है  ।  हो  सकता  है  कि  कोई  बूढ़ी  औरत  जिसके  पास  कौर  कोई  काम  नहीं  वह

 न्र  से  पांच  सात  यातना  रोज  कमाना  पसन्द  लेकिन  जो  मजदूर  कौर  काम  करने

 है  वह  पांच  सात  art  में  कसे  रह  सकती  है
 ।

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है
 कि

 गांवों  में
 a

 कुछ

 कि  उद्योग  दीजिये  |

 जहां  तक  ्रापके बड़े बड़े  उद्योगों  जैसे  हवाई  जहाज  या  मोटर  शादी  का  सवाल  है  उनके

 निर्माण  का  संगठन  इस  तरह  किया  जाना  चाहिये  कि  का  सारे  पुरखों  का  विकेन्द्रीकरण

 यानी  छोटे-छोटे  पुरजों  के  लिये  ठेके  देहातों  में  सोसाइटियों  को  दें  ।  जैसे  रेल  की  पटरियों  की  कीलों

 का  ठेका  सोसाइटियां  बना  कर  उनको दे  इस  प्रकार  के  उद्योंगों से  गांव  वालों को  कुछ  प्रा मदनी  हो

 सकती
 दि  उनकी  आधिक  स्थिति  सुधर  सकती  मेरे  खयाल  में  उनको  चरखे  या  तेल  की  घानी

 के
 उद्योगों  में  नहीं  उलझाना  चाहिये  जिससे  केवल  पांच  ara  रोज

 मिल
 सकते  ह  ।

 जैसा
 कि

 चौधरी  ब्रह्म  प्रकाश  जी
 ने  कल  कहा  था  छोटे-छोटे  इंडस्ट्रियल  यूनिट  गांवों  में  खोलने  चाहियें

 लोग  चार  चार  पांच  पांच  रुपये  रोज  पैदा कर  सके  ।  यदि  ड्राप  ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  तो  झ्रापकी

 pares  सोसाइटियां  सफल  हो  सकेंगी  |

 का  उत्पादन  बढ़ाने  का  नारा  लगाते  हँ  ।  लेकिन  जो  लोग  जुलूस  निकाल  सकते

 जो  लोग  सभायें  कर  सकते  है  जो  झ्रापको  धमकियां  दे  सकते  हैं  कि  met  वोट  नहीं

 अप  उनकी
 झा वाज  सुनते  हे  प्रौढ़  उनकी  झ्रावाज  पर  श्राप  अनाज  का  भाव  निश्चित  करते  |  यह

 नहीं  होना  चाहिये  कि  are  दाहर  के  लोगों की  झ्रावाज  से  अनाज का  भाव  ते  करें  ।  अगर

 केवल  शहर  की  जनता को  खुद  रखने  के  लिये  उसकी  झावाज  के  अनुसार  gare  के  दाम  निश्चित

 करेंगे  तो  उसका  परिणाम ag  ern  कि  किसान  wa का  उत्पादन  बढ़ाने  की  ae  झ्राक्षित
 नहीं



 ४४६  aq q दानों  की  मांगें ed  बधवार
 BAAS,  हू

 प  PEUE

 [  श्री मा०
 ato  वर्मा |

 होगा  इसलिये  यदि  areal  oa  का  उत्पादन  बढ़ाना  ह  तो  TTT  किसान  को  प्रभावित  करना

 चाहिये  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  वह  मर्जी  चाहे  उस  कीमत  पर  भ्र पना  नाज  बेचे  लेकिन  अनाज

 का  भाव  ते  करने  में  प्राकार  किसान  की  आवाज  को  अ्रवश्य  सुनना  चाहिये
 ।

 देखें  कि  राज
 जो

 किसान  कपास  बोता  है  उसे  उस  किसान  के  मुकाबले  ज्यादा  पैसा  मिलता  है  जों

 अनाज  बोता  है  ।  इसलिये  किसान  wa  का  उत्पादन  बढ़ाने  की  तरफ  कर्षित  नहीं  होता  ।  इस

 लिये  इस  दृष्टि से  यह  जरूरी है  कि  श्राप  ऐसी  व्यवस्था करें  कि  किसान  को  नपने  अनाज  का  उचित

 मूल्य  मिले  ताकि  वह  अन्न  पैदा  करने  की  कौर  आकर्षित हो  ।

 इसके  भ्र लावा  झ्रापको  किसान  को  उद्योग  की  तरफ  भी  आकर्षित  करना  चाहिये  ।  जसा कि

 चौधरी  रणवीर  सिंह  जी  ने  कहा  उनको  इस  काम  के  लिये  लोन  मिलना  चाहिये  ३०  करोड़

 रुपये  की  सबसिडी  भी  मिलनी  चाहिये  ।  ate  उन्होंने  इशारा  किया  था  अरथ  मंत्री  जी  की  तरफ  ।

 मैने  अर्थ  मंत्री  जी  से  पूछा  कि  sere  हम  सोसाइटी  बनायें  तो  क्या  श्राप  हमको  लोन  कौर  सबसिडी

 तो  उन्होंने  कहा  कि  लोन  तो  जरूर  मिलेगा  लेकिन  सबसिडी नहीं  मिलेगी  ।  में  यह  नहीं  चाहता

 कि  दान  के  तौर  पर  हमको  सबसिडी
 दी  जाये

 ।
 लेकिन  sae  लोन  भी  समय

 पर  मिल  जाये
 तो

 भी  बहुत  काम  हो  सकता  है  और  area  सोसाइटियां  सफल  हो  सकती  हूँ
 ।

 सर्विस  कोश्मापरेटिव्स के  बारे  में  तो  मेरी  विशेष  राय  है  कि  इसे  जरूर  चलाना  चाहिये  ग्रोवर

 ये  सफल  होंगी  ।  लेकिन एक  कमी  है  ।  भराने  नारा  तो  दिया  लेकिन  प्रोसीज्योर

 mit तक  ते  नहीं  किया  ।  यह  हमारी कभी  हे  ।  शाराइको  इनके  प्रोसीज्योर को

 देश  के  सामने  लाने  की  झ्रावश्यकता है  ।  हमको  मालूम  तो  होना  चाहिये  कि  क्या  रूल्स  कहीं

 हमको  भटकना  तो  नहीं  इनमें  सरकारी  अफसरों का  तो  भ्रमित  हस्तक्षेप नहीं  होगा  1

 इसलिये  यह  बहुत  जरूरी  है
 कि

 इन  सोसाइटियों  के
 बारे

 में  सारी  स्थिति  साफ
 की

 जाये
 ।

 इसके  भ्रांति  मैं  प्राकार  कम्युनिटी  डेवलप्मेंट  प्रोग्राम  के  विषय में  भी  एक  सुझाव  देना  चाहता

 विजय
 ~  ON

 हूं  ।  वह  यह  है  कि  यह  जो  झ्रापकी  ग्राम  af  हैं  ये  ज्यादातर  जवान  जवान  लड़कियां  वे

 लिये  स्टिक  लगा  कर  झ्र केली  घूमती  वे  कहीं  रहती  हैं  उनके  शौहर  कहीं  रहते  हैं  ।  हमारे  यहां  देश

 में  इस  चीज  को  जनता  पसन्द  नहीं  लोग  उनको  देख  कर  यह  अनुमान  करते  हें  कि  या  तो  यह

 झपने  शौहर  से  रूठी  होगी  या  भगाई हुई  होगी  ।  तो  आपको  यह  तरीका  तबदील  करना  चाहिये  |

 जौहर  औरत  को  साथ-साथ  रखिये  |  हमारे  देश  में  इस  तरह  से  प्रेमी  का  रहना  पसन्द

 नहीं  किया  जाता  ।  तो  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  शौहर  औरत  दोनों  साथ  रहें  ऐसी  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिये  ।

 बहुत  से  प्रोग्राम करते  हैँ  ।  मेरा  खयाल  है  कि  कौर  प्रोग्रामों  के  बजाय  नगर  श्राप  ये  सात

 प्रोग्राम  पुरे  कर  दें  तो  बहुत  लाभ  हो  सकता  है
 ।

 वे  प्रोग्राम  हँ  ,

 स्वास्थ्य  गौर  अन्न  उत्पादन  ।  गर  श्राप  इनको  पुरा  कर  दें  तो  काफी  है  ।  मगर

 बीच  में  दूसरे  प्रोग्राम  कर  के  उन  पर  पेसा  खच  करते  रहते  हैं  जसे  कि  सांस्कृतिक प्रोग्राम  हैं  ।  मगर

 ब्लाकों  में  पांच  सात  बच्चों  को  न  नचाया  जाये  तो  इससे  क्या  हज  हो  सकता  है  ।  इन  कामों पर  जो

 पेसा  श्राप  खर्चे  कर  रहे  हें  उनको  दूसरे  उपयोगी  कामों  पर  लगाइये  जसे  तालाबों  शादी
 की

 मरम्मत

 पर  तो  ज्यादा  लाभ  होगा  ।

 इसी  तरह  से  श्राप  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  खंडहरों
 की

 खुदाई  पर  काफी  व्यय कर  रहे  ह्

 यह  तो  ठीक  है  कि  जो  पुरानी  ऐतिहासिक  महत्व  की  इमारतें  हं  श्राप  उनको  ठीक  से  लेकिन

 क्या  यह  नहीं  होगा कि  पांच  सात  साल  तक  खुदाई का  काम  बन्द  रखें  |  हम  पांच  सात ws
 साल  बुजुर्गों  की  हड्डियों  को  गड़ा  रहने  देंगे  तो  हरज़  हो  ्

 |
 हम  इस  रुपये

 को  इरीगेशन
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 पर  लगावें  जो  कि  बहुत  जरूरी  है
 ।

 प्राप  हमारे  देश  के  गांवों  वालों  से  पूछें  कि
 अस्पताल

 रोड  झर  जमीन  पर  पानी  इन  में  से  तुम  सब  से  पहले  क्या  चाहते  हो  तो  वे  आपको  कहेंगे  कि  हमको

 सबसे  पहलें  जमीन  पर  पानी  जब  हमारे  यहां  माल  पैदा  होगा  तो  रोड  बाद  में  भी  बन  सकती

 इसी  तरह  सम्पन्न होने  पर  ही  हम  ग्र परं  बच्चों  को  स्कूल  में  भेज
 तो

 स्कूल
 भी

 बाद  में
 बन

 सकते  पर  सबसे  पहली  चीज  जो  किसान  चाहता  है  वहू  तो  पानी  है  ।  श्राप  हिन्दुस्तान में  सब  से

 पहले  पानी  का  प्रोग्राम  पुरा  कीजिये  ।

 ES] ™ _  किक
 qa  प्लानिंग  कमिशन  को  एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  मैँने  लिखा  है  कि  ग्रो  मोर  फूड  की  योजना

 में  सरकार  ने  यह  शर्तें  लगा  रखी  है  कि  जहां  पर  ढाई  या  साढ़े  चार  परसेंद  का  रिटर्न  हो  वहां पर

 इरीगिदान का  काम  हो  सकता  है  ।  अरब  में  प्राकार  बताऊं  कि  हमारे  यहां  राजस्थान  में  तीन  तरह

 की  जमीन  पहाड़ी  श्रीर  रेगिस्तान  |

 इन  में  पहाड़ी  रेगिस्तान  ऐसे  स्थान  हैं  जहां ढाई  परसेंट  से  साढ़े  चार  परसेंट  तक  रिटन  बैठ  ही

 नहीं  सकता  है  ।  रेगिस्तान में  सात  सौ  फीट  पर  पानी  होता  है  ।  प्रण  यह  शर्तें  लगाई  तो  इस

 का  यह  है  कि  वहां  फुहारों  से  पानी  निकाल  कर  सिंचाई  हो  ही  नहीं  सकेगी
 |

 पहाड़ों  की  हालत

 qe  है  कि  जगह-जगह  पर  जंगल  हैं
 ।

 एक  माइल  में  बीस  पहाड़ियां  है  प्रौढ़  पहाड़ियों  के  बीच  में

 पचास  एकड़  जमीन  होती  है  ।  वहां  पर  ढ़ाई  परसेंट  की  शर्तें  लगाई

 तो  वहां  पर  पानी  नहीं  पहुंच  सकता  है  ।  म॑  समझता  हूं  कि  sere  रिटन  की  शर्तें  को  हट्टा

 कर  बांध  बनाने  की  व्यवस्था  क़ी  जाय  पानी  उपलब्ध  किया  तो  अमरीका से  जो

 मंगाया  जाता  उस  से  सस्ता  पड़ेगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बारे  में  परीक्षा  की  जाये  ।

 जहां  माइनर  इरिगेशन  का  बांध  बनाया  जाता  वहां  यह  होती  है  कि  जिस  ज़मीन  पर

 सीधा  इरिगेशन  उसी  का  हि  माना  जायगा
 ।

 मे  कहना  चाहता  हूं
 कि

 बांध  बनाये  जाने  से

 तीन  फायदे होते  है  ।  पानी  भरने  से  करों  के  पानी की  सतह  ऊपर  झरा  जाती  है  ।  अगर  कभी-कभी

 रेन  फेल  हो  तो  एक  सिचाई  के  ज़रिये  से  उस  जमीन  पर
 पानी  दिया  ज़ा  सकता  है

 |  अगर  एक

 बार  पानी
 देने

 से  सुख  तो  भी  वहां
 जौ  वगैरह  wars  पैदा  हो  सकता है  ।

 लेकिन  सीधी  सिंचाई  नहीं  हो  सकती  है  ।  सीधी  सिचाई  का  मतलब  तीन  चार  हरीतिमा  पानी  देने

 का  होता है  ।
 में

 कहना  चाहता  हूं  कि  एक  बार  पानी  देने  से  वहां  जौ  वगैरह  हो

 सकता  है  शर  के  पानी
 की

 सतह  ऊपर  झा  सकती  उसी  को  रटन  माना  जाय  ।  प्लानिंग

 परमिशन  ने  अभी  तक  इस  पर  विचार  नहीं  किया है  इस  को  भी
 strata  में  रखा  जाना

 चाहिए  | J

 mae  सीधी  सिंचाई  न  हो  ate  जहां  तालाब  के  भीतर--पेटे  के  भीतर  अनाज  पैदा  हो  ak

 उस  के  कारण  पानी  की  सतह  ऊपर  are  तो  उस  को  भी  feed  मान  लिया  जाये  ।

 अभी  तक  फ़ारेस्ट्स  के  मामले  में  कोई  प्लान  नहीं  बनाया  गया  है  ।  में  हिन्दुस्तान के  सब

 हिस्सों  के  बारे  में  दावे  के  साथ  कह  सकता  हुं  कि  ठेकेदारों  को  फारेस्ट  का  ठेका  देनें  की  नीति  ने

 फ़ारेस्ट्स का  विवाद  किया  किसी  किसान  या  किसी  आदिवासी  ने  sa  का  विनाश  नहीं  किया  है  ।

 fort  जगह  का  ठेका  दिया  जाता  उसਂ  के  अलावा  जंगल  काट  लिया  जाता  है  ।  जिस  लकड़ी का

 केका  दिया  जाता  उस  के  अलावा  लकड़ी  काट  ली  जाती  है  ।  कोई  सम्भाल नहीं  है  ।  अगर

 फ़ारेस्ट्स
 का

 विनाश  हुमा  तो  ठेकेदारी  प्रथा  से  gar  fm  की  ढेका  देने  की  नीति  से
 gar है

 ।  डस  लिए
 आम

 तौर  पर  यह  नीति  अ्रपनाई  जामी  चाहिए  कि  जी  जंगल  में  कुल्हाड़ी

 जंगल  कोयला  जंगल  से  शहद  लकडी  जो  मेहनत  उन  सोसायटियां

 बनें  श्र  उन्हीं  को  ठेका  मिले  ।  मुफ्तखोर  को  प्रौढ़  बीच-बिचौलिये  को  ठेका  नहीं  मिलने  चाहिये  ।

 इसी  तरह  रोज़  के  बारे  में  भी  यही  नीति  भ्रपनाई  जानी  चाहिए  ।  इरिगेशन का  जितना  प्लान
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 चल  रहा  उस  में  सब  मेहनत  करने  वालों  को  ठेका  मिले  ।  इंजीनियर  गाइडेंस  रास्ता  बनायें  ।

 मज़दूरों  से  जो  अझरम्रिम  रकम  मांगी  जाती  वह  न  मांगी  जाये  कौर  उन  सोसायटियों  को  पनपाया

 जाये  ।  इन  बातों  से  लोगों  में  उत्साह  पैदा  होगा  ।  कल  एक  भाई  केरल  के  बारे  में  कह  रहे  थे  कि  वहां
 पर

 सड़कों  पर  काम  करने  वाले  दस  हज़ार  आदमियों  की  सोसायटियां  बनी  हुई  हैं  ।  मैं  कहता हूं

 कि  ऐसा  सारे  हिन्दुस्तान  में  भी  क्यों  न  किया  जाये  ate  सारे  हिन्दुस्तान  के  लिए  यह  नीति  क्यों
 न

 बनाई  जाये
 |

 सब  स्टेट्स  को  यह  हिदायत नामा  जाना  चाहिए
 कि

 वे  मज़दूरों  के  अलावा  किसी
 को

 भी  बिल्डिंग  सड़क  का  ठेका  न  दें  ।  यह  नीति  स्पष्ट  होनी  चाहिए  |

 दाहरों  में  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  कभी  तक  सरकार  श्रमदान  की  व्यवस्था  नहीं  कर  पाई  है  ।

 वहां  मिडल  स्कूल  भवन  तक  बन  जाता  है  कौर  कोई  भी  छोटी  चीज़  बन  जाती  लेकिन  कोई  श्रम

 लिया  जाता  है  ।  मगर  श्रमदान  केवल  गरीब  किसान  के  लिये  ही  है  ।  वह  करता  उस  को

 सरकार  यह  ब्रहाना  करती  है  कि  ware  कोई  विशेष  तरह  वैज्ञानिक  ढंग  का

 कालेज  खोलना  तो  शहरों  में  ही  खोलना  पड़ता  इसलिए  वहां  श्रमदान नहीं  हो  सकता  है  ।

 वहां  के  लोग  श्रमदान  करने  को  तैयार  नहीं  इस  लिए  मजबूरी  से  सरकार  को  करना  पड़ता  है
 ।

 श्र  क्या  इस  बात  का  ठेका  है  कि  दाहरों  में  ही  कालेज  चलें  ?  क्यों  न  देहातों में  चलें  ?  यह  नीति

 बदलनी  पड़ेगी  ।  जहां के  लोग  जहां  की  तैयारी  वहाँ  सरकार  कालेज  खोले  ।  सरकार

 के  मोह
 को

 छोड़े
 ।

 देहातों
 को

 पता  चलना  चाहिए
 कि

 स्वराज्य  है
 ।  डामर की  सड़कें

 alc  बिजली  की  जगमगाहट  set  तक  शहरों  में  my  तक  देहात  में  वह  नहीं  है  ।  दूसरी

 पंच-वर्षीय  योजना  में  पोजीशन  यह  है  कि  कारखानों  को  बिजली  लेकिन  किसानों  के  घरों  को

 बिजली  देने  का  सवाल  नहीं  है  ।  यह  ज़रूरी  है  कि  देहात  में  बिजली  art ।

 लो  इनकम  हाउसिंग  की  व्यवस्था
 भी

 शहरों  में  ही
 की

 जाती  है
 ।

 वे  जलूस  निकालते

 हल्ला  करते  सरकार  के  खिलाफ़  बोलते  सभायें  करते  हैं  ।  इस  लिये  सरकार  उन  का  ख्याल

 रखती है  ।  मेहरबानी  कर  के  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  गांवों  के  घरों  के  भी  सहायता

 दी  जाय े।

 mere जी
 !

 श्राप  ने  मुझे  जो  अवसर  दिया  उस  के  लिए  मैं  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मुझे

 है  कि  मेरे  सुझावों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  कलमसानी  साहब  के  दर्शनों  के  लिए  लोक-सभा  के

 सदस्य बड़े  उत्सुक  थे  ।  राज  वह  मौजूद  रहे  कौर  उन्होंने  झपने  कानों  से  उस  के  लिए  धन्यवाद ।

 में  माननीय  मंत्री  से  कहूंगा  कि  एक  की
 परवाह

 न
 कर  के  वह  ०७  और  इस  मुल्क  को

 आगे  बढ़ायें  |

 pat  पाणिग्रहण  इस  मंत्रालय  का  मुख्य  कार्य  है  हमारे  देश  के  आ्राधिक  तथा  सामाजिक

 जीवन  में  एक  नवीन  क्रान्ति  पैदा  करना  ।  हम  यह  देखना  है  कि  तक  हमारा  यह  मंत्रालय  ७

 ara  में  कितना  सफल  हो  पाया  है
 ।

 श्रभी  हाल  में  उत्तर  प्रदेश  में  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  कुछ

 लोगों  ने  इस  कार्य  की  प्रगति  का  प्र तूमा भ्छ्  लगाया  है  ।  बहुत  अच्छी  तरह  अध्ययन  करने  के  बाद

 उन्होंने  परिणामों  को  भारत  के  बदलते  हुये  गांव  ज  चेजिंग  नामक  पुस्तक  में

 संकलित  किया  है  ।
 प्रश्न  यहं  है  कि  सहकारिता  के  काम  में  जो  कठिनाइयां  हैं  उनको  हूर  करने  के

 हिनਂ
 लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रद्दी  है  |

 मिल
 अंग्रेजी

 मे



 चल  १८८१  श्रनदानों की  मांगें  ५४९

 सहकारी  समितियों  के  बारे  में  इस  पुस्तक  में  कहा  गया  है  कि  उसकी  सदस्यता  उच्च  वर्ग

 के  लोगों  तक  ही  सीमित  है  ।  उसके  बड़े-बड़े  पद  गांव  के  राजनीतिज्ञों  के  हाथों  में  हैं  ।  इसके

 प्रतिष्ठित  सहकारी  समितियों  से  जो  ऋण  या  बीज  किसान  लेते  हैं  उन्हें  एक  निश्चित  तिथि  तक  लौटाना

 आवश्यक होता  है  ।  देर  के  मामलों  में  समितियों  का  रवैया  बहुत  कड़ा  होता है  ।  फिर  अनेक  कालेजों

 पर  हस्ताक्षर  प्राणी  करने  की  कठिनाई  से  बचने  के  लिए  किसान  इन  समितियों  का  सदस्य

 बनना  पसन्द  नहीं  करते  ।

 फसल  प्रतियोगिता  के  सम्बन्ध  में  इस  पुस्तक  में  कहा  गया  है  कि  ये  प्रतियोगिताओं  केवल

 इन  से  प्रतियोगिता  की  स्वस्थ  भावना  नहीं  पदा  होती  ।  सफाई  व खानापुरी  के  लिये  की  जाती

 स्वच्छता  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  है  कि  किसी  थ  वाले  राजनीतिक  नेता  या  झ्र तिथि  के  खाने  की

 तयार  के  रूप  में  ही  सफाई  का  काम  किया  जाता  है  भ्र न्य था  नहीं
 ।  श्रमदान की  स्थिति  भी  बड़ी

 विचित्र है  ।  भूमिहीन  किसानों  का  शोषण  किया  जाता  है  श्रमदान  में  ।  कृषि  सम्बन्धी  विस्तार  के

 सम्बन्ध  में  इस  पुस्तक  में  कहा  गया  है  कि  इसका  90%,  भाग  उच्च वर्ग  के  जेबों  में  जाता  है  ।

 श्राप  विचार  करें  कि  बाप  के  खण्डों  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  की  क्या  ददा  है  ।

 सामुदायिक  विकास  तथा  राष्टीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  के  राय-व्यस्क  तैयार  करने  की  प्रणाली

 में  भी  समुचित  सुधार  किये  जाने  की  आवश्यकता  है
 ।

 श्राप  इस  बात  पर  भी  ध्यान  दें  कि  इन

 खण्डों  में  किसानों  को  ऋण  किस  दर  से  मिलता  है  ।  भारत  का  रक्षित  बैंक  १  या  १  le  Zo  की

 दर  से  ऋण  देता  है  पर  किसान  तक  पहुंचते-पहुंचते  व्याज  की  दर  ६  le  प्रतिशत  तक  हो  जाती

 मेरा  निवेदन  है  कि  मध्यवर्तियों  को  निकाल  दिया  जाये  ताकि  किसानों  को  सस्ता  ऋण  मिल

 सके  |  अन्यथा  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।

 बीज  फार्मों  को  खोलने  के  सम्बन्ध  में  योजना  थी  कि  द्वितीय  योजना  काल  में  ४०००  नये

 बीज  oa  खोले  जायेंगे  ।  पर  भ्रभी तक तक  केवल  Yoo  बीज  ही  खोले  जा  सके  हें
 ।

 बीज  फार्मों  को  खोलने  के  सम्बन्ध  में  जो  लक्ष्य  रखा  गया  उस  म  सरकार को  बड़ी  ग्र सफलता

 मिली है  ।

 खण्ड  विकास  समितियों में  भी  नामनिर्देशित  व्यक्तियों  की  बहुतायत  होती  जिससे

 वातावरण बरच्छा  नहीं  रहता  ।  सरपंच  को  भी  इसका  सदस्य  बनाया  जाता  है  ।  वह  ठेके  लेकर  काम

 कराता  है  कौर  कमीशन  लेता  है  ।  उसकी  स्थिति  काफी  प्रभावशाली होती  है  ।  जमींदा व  महाजनों

 को  इन  समितियों  में  बड़े-बड़े  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  इस  से  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  मेरा  निवेदन  है

 कि  इन  समितियों  में  निर्वाचित  व्यक्तियों  को  स्थान  दिया  जाना  चाहिये  ।  तथा  इस  प्रकार  सरकारी

 प्रमाव  बिल्कुल  नहीं  होना  चाहिए
 |

 पहले  प्रत्येक  खण्ड  में  २  जीप  गाड़ियां  थीं  ।  wa  एक  ही  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  वहां  जीप

 गाड़ियां बिल्कुल  ही  न  दी  जायें  ।  कई  महीने  तक  वर्षा  के  कारण  वहां  जीप  गाड़ियों  का  इस्तेमाल

 होता ही  नहीं  ।  फिर  जीप  के  मामलों
 को

 लेकर  कई  बार  पदाधिकारियों  में  ग्रुपस  में  झगड़े  पैदा  हो

 जाते हैं
 ।

 जब  खण्ड  के  अन्य  पदाधिकारी  सायकिल  से  या  पैदल  जाते  जाते  हैं  तो  बी०  डी०  को  भी

 कयों  न  सायकिल  से  या  पैदल  जाने  |  ऐसा  करने  से  गांव  वाले  देखेंगे  कि  वास्तव  में  ये  पदाधिकारी

 घनता  के  सेवक  हैं  न  कि  अफ़सर  |
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 विकास  तथा  सहकार  उपमंत्री
 धन  सं०

 के  दुख  हैं  कि  ara  की

 चर्चा  के  समय  हमारे  मंत्री  जी  उपस्थित  नहीं  हैं  ।
 जैसा

 कि  प्रधान
 मन्त्री  ने  कहा  है  वे  बीमार  हैं  कौर

 बीमारी  का  कारण  उनमें  काय
 के

 प्रति  लगन  तथा  उत्साह  है  ।  वस्तुतः  कार्याधिक्य  के

 कारण  ही  वे  बीमार  हो  गये  हे  ।

 में  प्रधान  मन्त्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  चर्चा  प्रारम्भ  की  तथा  नई  राह कारी  संस्थानों

 जो  कि  भारत  केਂ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जीवन  परिवर्तन  उनके  महत्व  को  बताया  |  श्री  इया०

 ao  मिश्र  ने  सहकारिता  के  सामान्य  सिद्धान्तों  तथा  सहकारी  खेती  की  जो  व्याख्या  की  है  उनके  लिये

 में  उनका  ग्रा भारी हूं  ।

 अधिकांश  सदस्यों  ने  स्वयं  ही  दूसरे  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों  सन् देहों  का  उत्तर  दे  दिया

 हूं  ।
 तथापि  जिन  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  में  उनका  संक्षेप  में  उत्तर  दूंगा  ।  श्री  वासुदेवन नायर

 ने  चर्चा  प्रारम्भ  करते  हुए  मंत्रालय  को  धन्यवाद  दिया  श्री  मसानी  तथा  उनके  भ्रनुयायियों  के  प्रश्नों

 का  उत्तर  दिया
 |

 उन्होंने  सहकारी  नीति  पर  कार्यकर्त्ता  दल  के  प्रतिवेदन  का  उल्लेख  करते  हुए  कहा  कि

 दूसरी  योजना  के  अन्त  TH  सहकारी  संस्थापकों  के  सदस्यों  की  संख्या  २  करोड़  बनाने  के  लिये  कार्यकर्त्ता

 दल  की  यह  सिफारिश  हू  कि  अपेक्षाकृत  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  जिनके  पास  पूंजी  लगाने  के  लिये  भ्र ति रिक्त

 रुपया  इस  क्षेत्र  में  लाया  जाय
 |

 विभिन्न  सरकारी  एजेन्सियों  द्वारा  उपलब्ध  सुविधायें  भी  उन्हीं

 लोगों  को  प्राप्त  होनी  चाहिये  जो  लोग  गांव  समितियों  के  सदस्य  हों  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  सहकारी  aera  के  पास  अपनी  पूंजी
 भी

 होगी

 तथापि  रुपया  गांव  से  भी  श्रोता  जब  गांवों  में  समृद्ध  प्रौढ़  धनी  लोग  हैं  तो  उन्हें  सहकारी

 का  सदस्य  बना  कर  उनके  धन  का  उपयोग  गांव  के  कल्याण  के  लिये  क्यों  न  किया जाय

 उन्होंने  पृष्ठ  २७  के  पेराग्राफ
 ४

 का  उल्लेख  नहीं  किया  ।  जिसमें  लिखा  गया  है  कि  इस  समय

 श्रमिक  समितियों  की  सदस्यता  उन्हीं  व्यक्तियों  तके  सीमित  हूं  जिनके  पास  जमीन  है  ।  कई  राज्यों में

 एसे  व्यक्तियों  को  जिसका  भूमि  पर  स्थायी  अधिकार  नहीं  सदस्य  नहीं  बनाया  जाता  है  या  ऋण

 संम्बन्धी  उचित  सुविधायें  प्रदान  नहीं  की  जाती  हैं  ।  इसलिये  हम  चाहते  हैं  कि  प्रत्येक  गांव  में  एक

 कारी  समिति  हो  गांव  का  प्रत्येक  परिवार  उसका  सदस्य  हो  ।

 उक्त  प्रकार  की  सहकारी  समिति  में  तीन  नई  बातें  होंगी  ।  wall  निकट  सामाजिक

 एकता  तथा  पारस्परिक  सहायता  ।  मैं  श्री  नायर  की  यंह  श्राइवासन  देता  हूं  कि  इस  नये  प्रकार  के  समाज

 में  किसी  प्रकार  की  नहीं  होगी  ।

 श्री  मसानी  ने  कहा  कि  are  इंडियाਂ  ने  गांवों  में  इस  सम्बन्ध  में  लोकमत  लिया  ।  इस

 सम्बन्ध में
 २००

 परिवारों से मत पुछा से  मत  पुछा  गया  |  उनमें  से  १०४  परिवार  अपनी  भूमियों  को  पुंज  में  शामिल

 करने  के  निश्चित  रूप  से  विरोधी  थे  ।  ३६  को  कोई  विशेष  aaa  नहीं  थी  ।  ४००  परिवार पक्ष  में  थे

 कौर २०  परिवारों ने  कोई  मत  नहीं  दिया  ।

 मै  इंस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कह  कर  एक  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हूं
 ।

 पहली  बात  यह  हे  कि

 ain  इंडिया  इंस  सम्बन्ध  में  जनमत  जानने  के  लिये  मद्रास ही  क्यों  गया  ।
 फिर  येह  लोकमत

 कहीं  लिया
 ?

 तंजौर  जहां  मितेरीसितदी  रों  की  संख्या  afer  हे  या  रामनाथपुरम्‌  में  जहां  किसानों

 को  संख्या  प्रतीक  है  ।  तथा  जिन  व्यक्तियो  से  येह  मत  लिया  गया  हैँ  वे  शिक्षित  थे  था  अ्रदिक्षित
 ।  फिर

 dg  बात  भी  हैं  कि  किसि  प्रकार के  प्रदान  पूछे
 ।

 क्योंकि  एक  ही  प्रश्न  को  कई  तरीके
 से

 भा

 मूत  परं ग्रेजी  में
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 पुछा जा  सकता  हैं
 ।

 मुझें  आ्राइचर्य  हे
 कि

 श्री  मसानी  ने  किस  प्रकार  इन
 २००  परिवारों के  पर

 sear  विश्वास  बना  लिया  कि  यदि  भारत  में  संयुक्त  खेती  लागू  की  जायेंगी  तो  देश  में  खुन  खराबी  हो

 जायेगी  |  मैं  उनकी  TITAT  पर  सन्देह  नहीं  करता  हूं  तथापि  तब  भारत  के  श्राठ  करोड़  से  श्रमिक

 भूमिहीन  किसानों  की  समस्या  किस  प्रकार  हल  होगी
 ।

 वह  गरीब  किसान  जो  दिन  भर  काम
 करके

 भी  अपना  पेट  नहीं  भर  सकता  है  ।  उन्होंने  देश  की  खाद्य  समस्या  के  हल  तथा  गांवों
 में

 वापसी  फूट

 इत्यादि  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  भी  सोचा  है

 ?

 वे  देशभक्त  विद्वान्‌  हूँ  ।  वे  लोकतन्त्र  के  पलकें
 समर्थक हूँ  तथा  समाजवादी ढांचे  के  समाज  में  विश्वास  करते  हैं  तो  उन्हें  ऐसे  लोगों  समर्थन

 नहीं  करना  चाहिये  जो  लोकतन्त्र  की  खिल्ली  उड़ाते  हैं
 ।

 अपितु  जनसाधारण  का  साथ  देना  चाहिये
 ।

 जनता  को  उन  पर  गर्व  तथा  विश्वास  है  अन्यथा  जो  प्रचार  श्री  मसानी  कौर  उनके  अनुयायी कर  रहे

 हैं  उनसे  खन  खराबी  गह  युद्ध  फैलने  की  सम्भावना  हैं
 ।

 इस  समय  लोग  बेकार  हैं  ।  क्या  चाहते  हैं  कि  लाखों  लोग  व्यक्तिगत  सम्पत्ति  के

 नाम  पर  जीवन  दोषी  गरीबीਂ  के  शिकार  बने  रहें  ।  श्री  उसा  नेहरू  ने  ठीक  ही  कहा  ह  कि  श्री  भसानी  ने

 खेतों  में  पसीना  बहाते  हुए  किसानों  को  नहीं  देखा  होगा
 |

 अ्रन्यथ  वे  ऐसी  बातें  न  करते  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  हमारा  साथ  दें  कौर  भारत  के  इस  |

 बन  को  न  केवल  खाद्य  बेरोजगारी  दूर  करने  में  अपितु  उनसे  उत्पन्न  सभी  बुराइयों

 की  जड़  उखाड़ने  में  हमारा  सहयोग  दे  |

 श्री  रघुवीर  सहाय  सामुदायिक  विकास  के  बारे  म॑  विशेषज्ञ  हं  तथापि  उन्हें  सहकारिता  के  बारे

 में  भी  विशेषज्ञ  नहीं  कहा  जा  सकता  हे  ।  उन्होंने  जो  भी  रचनात्मक  सुझाव  दिय  मंत्रालय  उनकेਂ  लिये

 झा भारी हैं  ।  उन्होंने  यह  पुछा  हैं  कि  हमने  संयुक्त  राष्ट्र  दल  को  निमंत्रित  कयों  किया
 ?

 इस  सम्बन्ध में

 मुझे  यह  कहना  हे
 कि

 परियोजना  सम्बन्धी  योजना  समिति  ने  हमें  यह  सुझाव  दिया
 था  कि  सामुदायिक

 कार्य  का  मूल्यांकन  एक  स्वतन्त्र  दल  द्वारा  किया  जाय
 ।
 श्री  पाणिग्रहण  तथा  अरन्य  कई  सदस्यों  ने  भी  इस

 में  sea  किये  हें  कि  सामुदायिक  विकास  कार्य  की  प्रगति  मूल्यांकन  करवाया  जाय  ।  इसीलिये

 इस  समय  हमारे  देश  में  कई  मूल्यांकन दल  काम  कर  त्हेहै  |  जब  हमें  यह  पता  लगा  कि  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  इस  दिदा  में  हमारी  प्रगति  जानना  चाहता  ह  तो  हमने  इस  का  स्वागत  किया  ।  तीन  व्यक्तियों

 ने  हमारे  देश  नें  तीन  महीने  बिताये  |  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  उद्देश्य  यह  हे  कि  इस दिशा  मसें  हमारे

 का  अध्ययन  किया  जाय  यदि  उसमें  कुछ  भ्रच्छाइयां  हों  तो  प्राय  देशों  को  भी  बताई  जायें
 |

 वस्तुत

 हमने  उन्हें  विशेषज्ञ  के  रूप  में  सलाह  देने  नहीं  बुलाया  हे  ।  वे  केवल  यह  देखना  चाह  रहेगें  कि  हम  क्या  कर

 |

 उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  ह  कि  खंड  विकास  भ्रमणकारी  की  श्रधघिकारी  बसा  दिया

 जाय
 ।

 कई  राज्यों  में  ऐसा  किया  जा  रहा  है
 |

 खंड  स्तर  पर  वह  पफ  दल  का  नेता  है  ।  पहिले

 इस  पद  के  लिये  योग्य  व्यक्ति  नहीं  लेकिन  धीरे-धीरे  हमें  इस  पद  के  योग्य  व्यक्ति  मिल  रहे

 इस  कठिन  काय  को  ठीक  तरह  करने  में  समेत  हैं  ।  सामुदायिक  विकास  कार्यक्रम  में  ate  भी

 कारी  परिवर्तन किये  जा  रहे  हैं
 ।

 इसी  वर्ष  कई  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  गये  हैं  |  हमने  यह  निर्णय  किया

 ह  कि  प्रत्येक  गांव  या  गांव-समूह  में  एक  पचाया  st  ।  तथा  खंड  विकास  समिति  में  इन  पंचायतों  को  भी

 श्रतिनिधित्व  मिले  ।  यथा  सम्भव  खंण्ड  विकास  समिति  का  अध्यक्ष  गैर-सरकारी  व्यक्ति  होता  ।

 कई  राज्य  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  दूसरे  प्रक्रम  वाले  कई  खंडों  में  सभापति  तथा  उप-सभा

 पति  गेर-सरकारी  हैं  प्रां  श्र  प्रदेश  में  एक  पंहिले:प्रक्रम-वाले  खंड  क़रा  उप-समपत्ति  भी  गेर-सरकारी
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 व्यक्ति है  ।  हम  खंड  विकास  समिति  के  सदस्यों  को  आयोजन तथा  संचालन  सम्बन्धी

 ठीक  य  देते  जा  रहे  हैं  ।

 खण्ड  विकास  समिति  को  पहिले  परामशंदात्री  समिति  कहते  थे  ।  हमने  उसे  अधिक  शक्तियां

 श्र  प्राधिकार  देने  के  लिये  उसका  नाम  बदल  दिया  कौर  अरब  उसे  खण्ड  विकास  समिति  कहते  हैं  |

 श्री
 द०

 प्र ०
 कट्टी  ने  इस  उदार  मन्त्रालय  की  जो  कटु  आलोचना  की  उसे  सुन  कर  मुझे  बहुत

 अ्राइचयं  ear  ।  यदि  किन्हीं  क्षेत्रों  में  कुछ  भी  कार्य  न  हुमा  हैं  तो  जनता  के  प्रतिनिधि  की  हैसियत  से

 उनका  यह  कत्तव्य  कि  वह  इस  पर  राज्य  सरकार  का  ध्यान  कर्षित  करें  ।  यदि  राज्य  सरकार उस

 सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  न  करे  तो  वह  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  उस  प्रो  दिलायें  ।  उन्होंने

 बहुत  अनुदार  शब्दों  का  प्रयोग  किया  हे
 ।

 उन्हें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 जिससे  भारत  की  दूसरी

 जातियों  के  सदस्यों  के  हृदयों  में  उनके  प्रति  कटुता
 न

 पैदा  होने  पावे  ।  निस्सन्देह  उनके  समुदाय  को

 दाताब्दियों से  शोषण  उत्पीड़न सहना  पड़ा  है  ।  तथापि  श्री  कोई  किसी  का  शोषण  नहीं  कर  सकता

 है  ।  झ्राइचय  हैं  कि  वे  लोकतन्त्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  के  विरोधी  हैं
 ।

 सामुदायिक  विकास  का  उद्देश्य

 गांवों  मैं  नई  रूपरेखा  का  विकास  करना  इस  प्रयोजन  के  लिये  हम  पंचायतों  को  उत्तरोत्तर  भ्रमित

 अधिकार  दे  रहे  हैं  ।  शायद  उन्होंने  ही  यह  भी  कहा  था  कि  भूमिहीन  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लोग  गांवों  की  कुल  जनसंख्या  का  च्च्»  से  प्रतीक  भाग  हैं  ।  यदि  art

 से  अधिक  जनसंख्या  उनके  साथ  हू  तो  वह  लोकतन्त्रात्मक  विकेन्द्रीकरण  के  विरोधी  क्यों  हैं  ।  वस्तुतः

 उन्हें  तथा  उनके  अनुयायियों  को  इस  सिद्धान्त  का  स्वागत  करना  चाहिये
 |

 तथा  उन्हें  पंचायतों  को

 सच्ची  लोकतन्त्रात्मक  संस्थायें  बनाने  में  पुरा  सहयोग  देना  जिनमें  हरिजन  तथा  दरिद्र  लोगों

 को  अपनी  बात  कहने  का  पुरा  दिया  जायेगा  ।  अरब  में  छोटी  सिंचाई  ग्रामोद्योग  शर

 सामाजिक  दिक्षा  को  लेता  हूं  ।  समाज  शिक्षा  संयोजक  एक  नये  प्रकार  का  कायें  कर  रहा  हैं  ।  सम्भव हूँ

 कि  कुछ  गांवों  में  मतैक्य  की  भावना  विद्यमान  हो  तथापि  यह  कहना  भी  गलत  हे  कि  गांवों  में  सामुदायिक

 भावना  नहीं  है  ।  गांव  के  लोगों  में  एकता  की  प्रतीक  भावना  है  ।  हमारा  यह  उद्देश्य  है  कि  सामुदायिक

 विकास  संगठन  के  सभी  वैतनिक  aa  भ्र वेत निक  गांव  के  लोगों  में  विभिन्न  स्वेच्छा  संगठनों

 के  द्वारा  एकता  की  भावना  का  प्रसार  करें  ।  हम  गांव  केਂ  लोगों  के  विचार  भावना  में  ही  एकता  नहीं

 लाना  चाहते  हैं  क्त  यह  चाहते  हूँ  कि  उनके  कार्य  व्यापार  में  भी  एकता  पैदा  हो  ।  समाज  शिक्षा

 स्रंयोजक  इसी  भावना  का  प्रसार  करता  है  ।

 हम  समुदायिक  विकास  कार्यों  का  समय-समय  पर  मूल्यांकन  करने  का  भी  प्रयत्न  कर  |

 इस  समय  हमें  खंड  स्तर  की  तिमाही  रिपोर्टे  प्राप्त  होती  है  जिसमें  गांव  तथा  ग्रामसेवक  के  कार्यों  का

 द्विसप्ताहिक तथा  तिमाही  वर्णन  होता  है  ।  जहां  तक  खंडों  के  वर्गीकरण  का  संबंघ  है  कई  राज्यों

 में  खंडों  को  ग  वर्गों  में  बांटा  गया  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 श्री म०  ला०  वर्मा  ने  श्रम  के  संबंध  में  बोलते  हुए  यह  कहा  कि  जब  केरल  में

 १०००  सदस्यों  वाली  श्रमिक  संस्था  हो  सकती  है  तो  ऐसी  संस्थायें  अन्य  राज्यों  में  क्यों  नहीं  हो

 सकती हें  ।  मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  बम्बई  में  एक  वन  सहकारी  संस्था  है  तथा

 आध्र  मद्रास  में  श्रम  तथा  अन्य  सहकारी  प्रकार  की  संस्थायें  उन  सहकारी  संस्थाओं  को

 भी  उसी  प्रकार  की  सहायता  दी  जा  रही  है  जो  कि  केरल  राज्य  उक्त  सहकारी  संस्था  को  दे  रहा  |

 उन्हें  २०,०००  रु०  तक  का  काम  बिना  टेंडर  मांगे  ही  दे  दिया  जाता  टेंडर  मंगा  लिये  जाने  पर
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 भी  यदि  श्रमिक  समिति  vO,  छूट  पर  उस  काम  को  करने  के  लिये  तैयार  हो  तो  उस  पर
 विचार

 किया  जाता  है  ।  पंजाब स  कार  भी  इ  न  सहकारी  संस्थानों  को  यथासंभव  सहायता  दे  रही  है  ।

 कई  सदस्यों  ने  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  का  उल्लेख  किया  ।  दूसरी  योजना  की  wale  में

 छोटी  सिचाई  परियोजना के  लिये  Xo  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई  है  जिसका  श्रद्धा  भ्रंश

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  देगा  तथा  are  भ्रंश  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  देगा
 ।

 यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  स्थानीय  छोटी  सिंचाई  योजनायें  का  प्रचार  पंचायतों  समितियों  तथा

 सहकारी  संस्थाओं  के  द्वारा  लाभ  उठाने  वाले  व्यक्तियों  को  ही  सौंप  देना  चाहियें
 ।

 राजस्थान  तथा  केरल  में  ऐसा  किया  जा  रहा  यदि  सहकारी  संस्थायें  तथा  पंचायतें  छोटी  खिचाई

 योजनाओं  को  हाथों  में  लें  तो  दलालों  या  ठेकेदारों  की  नहीं  रहेगी  प्रौढ़  भ्रपव्ययਂ  नहीं

 होनें  पायेगा  |

 छोटी  सिचाई  योजनाओं  में  मंत्रालय  द्वारा  निम्नलिखित  तरीके  पर  व्यय  किया  जा  रहा  है  ।

 कुल  सामुदायिक  छोटी  सिचाई

 योजना  व्यय  योजनाकारों में  व्यय .

 ०७५
 रुपय

 PEYE-X  २३०४५  करोड़  O98  करोड

 १६  EXgeLs  ३२.३६  करोड़  ६.  €७  करोड़

 १९५८-५६  ३४५. ४४  करोड़  १०  ,  ००  करोड़

 i

 उक्त  आंकड़ों  से  यह  epee  हो  जायेगा  कि  छोटी  सिंचाई  TSTaTAT  की  कौर  उत्तरोत्तर  अधिक

 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  प्रौढ़  उसमें  व्यय  की  राशि  बढ़ाई  जा  रही  है  |

 ग्रामोद्योगों  के  संबंध  में  श्री  रघुबीर  सहाय  ने  बलवंत  राय  मेहता  समिति  का  उल्लेख  किया

 हैं  कहा
 कि

 इस  दिशा  में  बहुत  कम  प्रगति  हुई  है  ।  यह  बात  पुरानी  हो  गई  है  तब  से

 बक  इस  दिदा  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  ।  मंत्रालय  के  पास  जो  भी  संसाधन  हैं  उनका  वह  यथासंभव

 उपयोग कर  रही  है  |  तथा  राज्य  सरकारों  से  भरसक  प्रयत्न  करने  को  कह  रही  है  ।  सामुदायिक

 विकास  को  इस  संबंघ  में  थोड़ी  ही  राशि  मिली  हुई  है  वस्तुत
 :  इस  राशि  का  उद्देश्य  ग्रामोद्योग

 संबंधी  पांच  बोर्डों  यया  हथकरघा  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  ara  दस्तकारी

 इत्यादि  के  कार्य  को  सहायता  देना  है  ।  खादी  आयोग  पिछले  तीन  वर्षों  से  सामुदायिक  विकास  खंडों

 में
 ग्रामोद्योग

 संबंधी  कार्यों  के  लिये
 १

 करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  दे  रहा  जो
 विभिन्न

 राज्यों  में  खंडों

 की  संख्या  के  भ्रनुसार  वितरित  किया  जाता  है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  अन्य  बोर्डों  को

 भी  BUH  रकम  राज्यों  के  खंड  विकास  क्षेत्रों  ने  व्यय  करने  के  अनुदेश  दिये
 राज्य  सरकारों

 को  ara  की  क्रियान्विति  में  सहायता  देने  के  खादी  आयोग  इस  बात  पर  सहमत  हो  गया

 है  कि  मंजूरी  के  दिन  से  तत्संबंधी  राशि  एक  वर्ष  तक  उपलब्ध  हो  सकेगी  तथा  वित्तीय वर्ष  के  aa

 में  व्यतीत नहीं  होगी  ।  सरकार  के  लिये  ग्रामोद्योग  द्वारा  बनी  सारी  वस्तुएं  खरीदना  हरसंभव  है  ।

 श्री  बासप्पा  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  खंड  के  मुख्य  कार्यालय
 को

 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  हटा  दिया  गया  जब  कि  पहिले  स्थान  में
 ८००००

 रुपये  व्यय  किये  जा

 चुके थे  ।  में  चाहूंगी
 कि

 वे  इस  संबंघ  में  हमें  विस्तृत  विवरण  भेज  देवें  जिससे  हम  इस  मामले  पर

 सोर
 कर

 सक  वस्तुत
 :

 हमें  इस  सम्बन्ध  में  वर्तमान  स्थिति  का  पता  नद्दी  है
 ।
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 श्री  सत्य  नारायण  सिंह  ने  यह  शिकायत  की  है  कि  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कुछ  प्राधिकारी

 पंच  तथा  सरपंचों  की  बुराइया  करते  कहा  कि  उनका  बरादर  किया  जाना  चाहिये
 ।

 ये  बातें

 पहिले  राज्य  मंत्री  तथा  केन्द्रीय  मंत्री  के  ध्यान में  लाई  जानी  वस्तुत  :  यह  नहीं

 की  जा  सकती  है  कि  सभी  स्थानों  के  सभी  भ्रमणकारी  यथोचित  श्रादरपूर्ण  व्यवहार  करते  होंगे  ।  यदि

 कोई  अ्रधिकारी  ऐसा  करता  है  तो  जनता के  प्रतिनिधियों  को  चाहिये  कि  वे  उसे  समझा-बुझा कर

 सर्दी  रास्ते  पर  लायें  |  मैं  माननीय  सदस्यों  से  इस  मामलें  में  उनके  सहयोग  की  प्रार्थना  करता  हूं

 जिससे  वे  भ्र पने  कार्य  में  सफल  हो  सकें  ।

 यह  हमारे  मंत्रालय  का  तीसरा  बजट  है  अत  :  मैं  इस  अवसर  पर  कुछ  उत्साहवर्धक  बातें  बताना

 चाहता  तक  मंत्रालय  का  मुख्य  कार्य  यह  था  कि  कुदाल  उचित  कामना  रियों

 के  प्रशिक्षण  इत्यादि  के  लिये  श्रावस्ती  वातावरण  पैदा  किया  जाय  तथा  स्थानीय  योजनाकारों  श्र

 कार्यों  को  करने  के  लिये  प्रावश्यक  धन  राशि  उपलब्ध  की  जाय I  wa  हम  गांवों  में  लोक  प्रिय

 संस्थायें  बना  चुके  हैं  ।  गांवों  में  सहकारी  गांव  पंचायत  इत्यादि  निर्वाचित  संस्थायें  तथा

 स्कूल  है
 ।

 खंड  स्तर  पर  खंड  समिति  तथा  जिला  स्तर  पर  जिला  परिषद  उत  सभी

 समितियों  को  संयोजित  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 जनता  के  प्रतिनिधियों का  यह  pier  है  कि  वे  इसका  पुरा  दायित्व  ग्रहण  करें  तथा

 ग्रामों  के  निर्माण  तथा  ग्रामीणों  के  हृदय  में  स्वावलंबन  की  भावना  पैदा  करने  में  सहयोग  दें  ।  इस

 ०५  की  के  लिये  हमने  हैदराबाद  के  पट्टनचेरू  स्थान  पर  संसद  सदस्यों  के  लिये  एक  शिविर

 कायम  किया  थी  |  इस  दीवार में  २४५  सदस्य  विधान  सभाओं  के  तथा  २४  सदस्य  संसद  के  सम्मिलित

 हुए  वे  शिविर में  एक  सप्ताह  तक  साथ-साथ  रहे  कौर  उन्होंने  समुदाय  ठीक  विकास  संबंधी  सभी

 मामलों पर  चर्चा  की  समुदायिक  विकास  तथा  सहकारिता  के  कार्य  को  भविष्य  सें  किस  प्रकार

 किया  जाय  इस  संबंघ  में  कुछ  अनौपचारिक  निश्चय  किये  गये
 ।  इस  शिविर  की  सफलता  से  प्रभावित

 होकर  श्री  म०  दा०  माथुर  कौर  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  राजस्थान  की  सरकार  से  भी  उसी  प्रकार

 का  दीवार  खोलने  का  अनुरोध  किया  ।  राजस्थान  की  सरकार  भी  उसी  प्रकार  का  एक  शिविर

 aaa कर  रही  है  ।

 हम  वस्तुत
 :

 यह  चाहते  हैं  कि  इस  आ्रान्दोलन  का  संचालन  जनता  के  प्रतिनिधि  इसीलिये

 हम  केन्द्र  तथा  राज़्य
 की

 हरी  समितियों  में  जनता  के  प्रतिनिधियों को  यह  सलाह दे  रहे  हैं

 कि  ब्र  गांवों  की  जनता  तक  लोक  तंत्र  के  लाकर  पहुंचाये  तथा  उन्हें  यह  बतायें कि  उन्हें  इससे  लाभ

 उठाना  चाहिये  तथा  faa  किसी  की  सहायता  स्वयं  अपने  बल  पर  अपनी  स्वतंत्रता  की  रक्षा  का

 माननीय  सदस्यों  ने  जो  उदारता  दिखाई  है  तथा  जो  सहयोग  दिया  है  उसके  लिये  मैं  उनको

 देता
 हूँ

 ।
 उनकी

 चर्चा  करने  की
 पद्धति  से  उनकी

 गाढ़ी  दिलचस्पी  का
 पता  लगता  है  ।

 मुझे उनके  का  घूरा  भरोसा  है  तथापि मैं  उनसे  यह  ara  करूंगा
 कि

 वे  स्वयं  गांवों में
 जाकर

 उन्हें  ग्रह  बतायें  कि  भविष्य  में  गांवों  की  योजना  गांव  वाले  ही  इसी  प्रकार
 जिले

 तथा  राज्य  की  योजना  उनके  स्तरों  पर  बनाई  जायेंगी  ।  इंस  प्रकार  हमने  एक  ऐसे  लोक  तंत्र  की

 स्थापना  करनी  है  जिसका  प्रशासन  केन्द्र  से  गांवों  की  a  नहीं  श्रपितु  गांवों  से  केन्द्र  की  झोर  चलेगा
 ।

 भरत  में  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि

 वे  इस  मंत्रालय  की  मांगों  को  स्वीकार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  अब  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  लिये  रखता  हुं  ।
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 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  की  अनुदानों की

 निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुईं
 :--

 दीपक  राशि

 x
 रुपय

 &  सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  २४५,१२,०००

 ७.  सामुदायिक विकास  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  तथा

 सहकारिता  25,5%,80,000

 20g  सामुदायिक  विकास  तौर  सहकार  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय
 ३,४७,  १५,०००

 वाणिज्य तथा  vain  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रब  सभा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  च्  क़ी  मांगों  पर  चर्चा

 करेगी  ।

 वर्ष  PEYE—Ko  के  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत

 की  गई
 ण

 माग  शिक्षक  राशि

 सख्या

 हल्

 ~~
 रुपय

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्रालय  द  9,७७,०००

 उद्योग  २७,२२,३९,०००

 नमक  ६८,०१७,०००

 वाणिज्यिक  सुचना ता  शौर  अकड़  9  ¥h,000

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  व्यय  &o,000

 १०७  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  १४,८९€,९€०,०००

 वि

 pat  परूलेकर  :  )  समयाभाव के  कारण  मैं  fas  उन  बातों  के  हो  सम्बन्ध  में  बोलूंगा  जो

 माननीय  मंत्री  ने  oar  घंटे  की  चर्चा  के  समय  कही  थीं
 ।

 ne  ee  लायक

 मूल  wast में



 भ्रनदानों  की  मांगें ५५६  १५  2eye

 माननीय  मंत्री  ने  कहा कहा है
 कि  फर्म  के  साथ  एन्टी बायोटिक्स  के

 बीच  जो  करार  FAT
 उस

 से  देश  क़ो  फायदा  पहुंचा  है  ।  उन  का  कहना  है  कि

 के  कारण  £७
 लाख

 रुपये  क़ी  बचत  हुई  क्योंकि  आयात  की  जानें  वाली  स्ट्रैप्टोमाइसीन

 का  मूल्य  ४००  रूपये  से  गिर  कर  १६०  रुपये  प्रति  किलोग्राम  हो  गया  &  ।  लेकिन

 सचाई तो  यह  है  कि  १९४८  में  स्टेप्टोमाइसिन  का  मलय  अमरीका  में  भी  गिर  गया था  |

 वहां भी  इस  का
 मूल्य  ४००  से  घट  कर  १८०  रुपये  प्रति  किलोग्राम  रह  गया  था  ।  दूसरा

 कारण  यह  था  कि  अ्रमरीका में  eY9F में  १४  टन  स्टैप्टोमाइसिन  अतिरिक्त  वहां  के  बाजारों

 में  नहीं  खप  पाई  थी  ।  इसलिये  यह  कहना  गलत  है  कि  ny Ne  लाख  रुपये  क़ो  बचत  उस  करार  के  कारण

 ही  हुई  उपभोक्ता  क़ो  तो  लाभ  ध्  ही  क्योंकि  १९५६  को  तरह  भी  उसे  सवा

 रुपया  प्रति  ग्राम  मूल्य  देना  पड़ता  है  ।  देश  में  स्ट्रप्टोमाइसिन  का  सारा  mara  '  हिन्दुस्तान  एन्टी बायो

 के  हाथों  में  ही  है  ।  वह  ग्लैक्सो  इत्यादि अन्य  बड़ी-बड़ी  फर्मो  से  ही  स्टेप्टोमाइसिन

 खरीद  कर  का  सम् भरण  करती  है  ।  इस  तरह  मूल्य  के  गिरने  से  सारा  अतिरिकत  मुनाफा  बड़ी-बड़ी

 फर्मों
 को

 ही  हुमा  है  ।  भारत  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  जरिये  जो  जांच  कराई  उस  मे

 सोवियत  यूनियन  ने  स्ट्रप्टोमाइसिन का  मृत्य  उद्धरण  ४२  नये  पैसे  प्रति  ग्राम  fear  था  ।  उसका

 वास्तविक  मूल्य  हमारे  यहां  १२०  रुपये  प्रति  किलोग्राम पड़ता  ।  उसे  खरीदन ेसे  ३३  लाख  रुपये

 किशोर  भी  बचत  हो  सकती  थी  ।  उस  में  दूसरा  फायदा  यह  भी  था  कि  सोवियत  यूनियन  से  खरीदने  में

 हमें  विदेशी  मुद्रा
 भी  नहीं  देनी  पड़ती  ।  वह  रुपयों  में  ही  मूल्य  लेने  के  लिये  तैयार  था  ।

 माननीय  मंत्री  ने
 bas  is

 eq  के  साथ  किये  गये  करार  का  एक  कौर  औचित्य  यह  बताया  है  कि

 मौत  के  साथ  सहयोग  करने  से  स्टरेप्टोमाइसिन  क़ी  उत्पादन-लागत  सस्ती  जब  कि  सोवियत

 के  साथ  सहयोग करने  पर  उत्पादन लागत  उतनी  सस्ती  नहीं  पड़ती ।

 इस  मंत्रालय के  एक प्रवक्ता ने  के  सम्वाददाता को  बताया  है  कि  सोवियत  के  साथ

 सहयोग  करने  से  उत्पादन-लागत  ४४०  रुपये  प्रति  किलोग्राम  जब  कि  ने  उत्पादन-लागत

 का  मूल्य--उद्धरण  २६७  रुपये  प्रति  किलोग्राम  बताया  था  ।  इसी  लाभ  को  देख  के  साथ

 करार  किया  गया  था  |

 लेकिन  यह  सचाई  नहीं  है  ।  मेजर-जनरल  सोखे  इस  विषय  के  भ्रमणकारी  माने  जाते  हैं  ।  उन्होंने

 के  नाम  अपने  एक पत्र में  बताया है  कि  उस  के  सम्वाददाता  को
 रिपोर्ट

 में
 सोवियत  परियोजना

 ~  ५.

 द्वारा  स्ट्रेप्टोमाइसिन की  उत्पादन  लागत  के  जो  दिये  गये  वे  कहीं  किसी  भी  दस्तावेज  म॑  नहीं

 मिलते  उन्होंने  उसਂ  पत्र  में  बताया  है  कि  सोवियत  विशेषज्ञों  के  दूसरे  दल  न  १९  yt  म  अपनी

 जो  रिपोर्ट  पेश  को  थी  उस  में  प्रति  किलोग्राम  स्टेप्टोमाइसिन  की  उत्पादन-लागत  १५७  रुपय  रखी  गई

 जब  कि
 rg] क

 ब्य मे कस  ने  उसे  २६७  रुपये  रखा  था  ।  इस  लिये  स्पष्ट  है  कि  वह  करार  ऐसे  किसी
 भी  लाभ

 को  देख  कर  नहीं  किया  गया  था

 मेजर-जनरल सोखे  ने  नप  पत्र  में  १५७  रुपये  प्रति  किलोग्राम  उत्पादन-लागत
 का

 जिक्र  किया  है

 वह  वास्तव  में  कौर  भी  कम बैठेगी  ।  सोवियत  विशेषज्ञों के  पहले  दल  ने  मई  PEXK  में
 उत्पादन-लागत

 ५००
 रुपये  प्रति किलोग्राम बताई  थी  |  लेकिन  १९५८  तक

 प्रौद्योगिक  प्रगति
 के  कारण  उत्पाद

 दन  लागत  में  काफी  कमी  करना  सम्भव हो  गया  इसलिये  दूसरे  सोवियत  विशेषज्ञ  दल  ने  अक्तूबर

 १९५८  में  उत्पादन-लागत को  १  ५७  रुपये  प्रति  किलो  ग्राम  रखा  इस  में  की  कोई  बात  नहीं
 ।

 मेजर  जनरल  सोखे  ने  झ्र पने  उसी  पत्र  में  बताया  है  कि  इन्होंने  PEUN  में  भारत
 सरकार  को  पेनीसिलीन

 के  निर्माण  की  परियोजना  के  संबंघ  में  जो  रिपोर्ट  पेश  की  उस  में  ६  फर्मेन्टस  की  क्षमता  वाली  परि
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 योजना  का  उत्पादन  १२  लाख  मेगा  यूनिट  प्रति  ag  दिखाया गया  लेकिन बाद  में  Pay  में  जब

 परियोजना  का  काम  चालू  तो  वैज्ञानिकों  की
 विशेषज्ञ  समिति  ने  उतनी  क्षमता  के  उसी  कारखाने

 का  उत्पादन  १८०  मेगा  य  fac  प्रति  वर्ष  रखा  था  |  मतलब  यह  कि  प्रौद्योगिकी  प्रगति  के  कारण  उत्तरी

 क्ष  मता  वाली  परियोजना का  उत्पादन  १४  गना  बढ़  गया  और  उस  के  फलस्वरूप  उस  को  उत्पादन  लागत

 पहले के  मुकाबले  १/२०  रह  गई
 |

 करार का  खंण्ड  ११क  गोपनियता के  सम्बन्ध  में  है  ।

 उस  में  व्यवस्था  को  गई  है  कि  उत्पादन  सम्बन्धी  व्यावहारिक  ज्ञान  कौर  उस  को  विधि  गुप्त  रखी
 ca faint
 मेक  सू

 प
 द्वारा  अनुमोदित जानी  चाहिये  ।  दूसरी  व्यवस्था  यह  है  कि  उस  के  लिये  हमारे  वैज्ञानिकों  पर

 से  कड़ी  नजर  रखी  जा  सकती  है  ।
 aYe  उन  से  पूछ  ताछ  भी  को  जा  सकती  है  ।  तीसरी  यह  कि

 उत्पादन  को  वह  वह  व्यावहारिक  केवल  उन्हीं  कारखानों  में  प्रयुक्त  किया  जो  करार  के

 mand खड़े  किये  जायें  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  खंड  का  नौ  चित्य  यह  बताया  है  कि  ऐसी  दात  तो  सामान्य

 तथा  सभी  करारों  में  रखी  जाती  हैं  उन  का  कहना  ह  कि  यदि  सोवियत यूनियन  के  साथ  भी  करार

 किया  तो  वह  भी  ऐसी  व्यवस्था  उस  में  जोड़ने  पर  भ्र वश्य  जोर  देता  ।

 लेकिन  मेजर  जनरल  सोखे  ने  स्पष्ट  बताया  है  कि  सोवियत  विशेषज्ञ  दल  ने  भारत  सरकार  को

 लिखित  सुचना  दी  थी  कि  सोवियत  यूनियन  गोपनियता  की  ऐसी  कोई  भी  शर्तें  नहीं  रखना  चाहता

 सोवियत q| ~  नियन  क़ो  एसी  कोई  भी  अ्रापत्ति  नहीं  थी  कि  उस  का  व्यावहारिक  ज्ञान  कहीं  श्र  प्रयुक्त  न

 किया  जाये  ।  इतना ही  सोवियत  यूनियन  ने  oad  राजदूत  के  जरिये  पेनिसिलीन तैयार  करने  के

 लिए  आवश्यक  मिश्रणों  की  चार  बोतलें  भी  हमारे  पास  भेजी  थीं  और  कल

 वास्तव में  उसी  से  पेनिसिलीन  तेयार  भी  कर  रहा  फिर  १९४५७  सोवियत  सरकार  ने

 श्रक्नोमाइसीन  तथ्य  स्टैप्टोमाइसिन

 अर  पेनिसिलीन  तैयार  करने  के  लिये  नये  मिश्रण  कौर  भी  भेजे  थे  कौर  उन  के  तैयार  करने  क़ी

 fata  भी  साथ  में  लिखित  रूप  में  भेजी  थी  ।  जब  ये  सभी  तथ्य  मेजर-जनरल  सोखेने  तो  मंत्रालय

 के  प्रवक्ता  ने  कहा  था  कि  सोवियत  रूस  में  भी  कई  कारखाने  इत्यादि  अमरीकी  फर्मों  क्रि

 विधि से  रोटियां  तैयार कर  रहे  उनका  मतलब यह  था  कि  उन  में  गप्त  रखने  की  कोई  बात  ही

 नहीं  थी  ।

 नें
 1८.  ९,

 म यदि  मंत्रालय ि  प्रवक्ता  क़ी  यह  बात  सही  तो  फिर  सरकार  aq  के  साथ  हुए
 करार

 में  ऐसी  ard  रखना  मंजूर  क्यों  किया  ?  क्या  अब  उस  शर्ते  क़ो  रह  करने  HT  उठाया  जायेगा ?

 एक  ait  प्रदान  यह  है  कि  यदि  यह  मान  भी  लिया  जाये  कि  भारत  सरकार  सोवियत  के  साथ

 करार
 नहीं  करना  चाहती  तब  भी  ही आ. निधि. 1 मक  के  साथ  के  निर्माण  के  लिये  ऐसा

 कोई  करार  करने  की  प्रा वश्य कता नहीं  at  कि  हमारे  ही  देश  में  मेजर-जनरल सोखे  के  पास  उस

 के
 उत्पादन

 से
 सम्बन्धित  व्यावहारिक  ज्ञान  मौजूद  थां  ।  उन्हो ंने  PEXR  में  तीन  अन्य  देशों  को

 एन्टी बायो  टैक्स  के  उत्पादन के  कारखाने  खड़े  करने  में  मदद  दी  थी  ।  तब  सरकार  ने  way  के

 वैज्ञानिक  को  छोड़  की  शरण  क्यों  ली  ?

 संजर-जनरल  सोखे  के  पास  सभी  एन्टी बायोटिक्स  श्रौषघियों  के  उत्पादन  का  व्यावहारिक

 ज्ञान  भी  मौजूद  है
 ।  इस  पुस्तक  में  वह  सब  दिया  गया  उस  में  कोई भी  गोपनीयता  नहीं  है

 भ्मेजर-जनरल
 सोखे  क़ो  यह  पुस्तक  सोवियत  यूनियन  से  मिली है  ।

 इस
 पुस्तक

 की
 सिफ॑  एक

 ही
 प्रति  है

 ,
 इसलिये  इसे  सभा  पटल

 पर
 नहीं  रखा  जा

 सकता  ।  इस  की
 छतियां  टाइप  कराई  जा  सकती  हैं  ।



 द  अनुदानों की  मांगे
 बुधवार

 9Y पी  AN  १९४५९

 फिर  भ्रम  रिकी  फर्म  के  साथ  किये  जाने  वाले  करार  में  रायल्टी  का  भी  प्रदर  है  ।  माननीय  मंत्री  का

 कथन  था  कि  रायल्टी  के  रूप  में
 तो

 बहुत  बड़ी  राशि  देनी  ३०-४०  लाख  रुपये  ही  ।

 बुनियादी  सवाल  तो  यह  है  कि  क्या  इस  करार  से  देश  को  कोई  ऐसी  eee  हानि  हुई  है  जिस  से  बचा

 जा  सकता था  ?  इस  का  कोई  भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 ० व अतिन मक़स्‌  रायल्टी  क़ी  दर  इतनी  Fa—ZsTs  प्रतिशत--रखने पर  क्यों  तैयार  हो  एक

 अमरीकी  पत्रिका--केमिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग न्यूज--ने  इस  का  कारण  यह  बताया  है  कि  इस

 से  को  निजी  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  का  अधिकार मिल  जायेंगी  ।

 यदि  माननीय  मंत्री  हिसाब  लगा  कर  तो  रायल्टी की  राशि  भी  12%  ४,०००  रुपये

 ३०-४०  लाख  रुपये  नहीं  |

 देश  के  राधिका  हित  के  विरुद्ध  ऐसे  करार  करने  का  उद्देश्य  क्या  है
 !

 अमरीकी  पत्रिका  के  उसी

 लेख  में  इस  का  भी  खुलासा  किया  गया  है  ।  11. ९  ह  इस  करार  के  जरिये  यह  चाहती  है  कि  भा  रत  में

 अ्रौषध-निर्माण  सोवियत  के  प्रस्ताव  के  भारत  सरकार  के  हाथों  में  न  जा  निजी

 क्षेत्र  में  ही  बना  रहे  ।  उसी  लेख  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  स  करार  के  सम्बन्ध में  हमारे  वित्त

 मंत्री न  ही  पहलकदमी को  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ने  नहीं  ।  करार  का  उद्देश्य  यह  है  कि  भारतीय

 उद्योगों  को  सोवियत  के  प्रभाव  से  बचाया  जाये  ।

 श्री  मुरारका  )  :  हमारे  देश  का  सारा  वैदेशिक  व्यापार  इसी  मंत्रालय  के  अन्तर्गत

 है  |  उद्योगों  क़ो  ऋण  भी  इसी  मंत्रालय  द्वारा  दिये  जाते हैं  ।  निजी  क्षेत्र  का  नियंत्रण भी  इसी  मंत्रालय

 हारा  किया  जाता  है  ।  इस  मंत्रालय  के  ग्रन्थित  बहुत  से  संविहित कौर  सलाहकार  समितियां

 स्वतंत्र  ats,  परिषदें श्र  आयोग  हूं  ।  इसलिये  यह  सब  से  महत्वपूर्ण  मंत्रालयों में  से  है  ।  हम  कभी

 जिस  वर्ष  का  पुनरीक्षण  कर  रहे  उस  में  इस  मंत्रालय  ने  बड़ी-बड़ी  सफलता यें  प्राप्त  क़ी  हैं  ।  भारी

 इंजीनियरिंग  निगम  इसी  वर्ष  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  उस  में  कुल  मिला कर  ३००  करोड़  रूपये

 अर  वह  प्रति वर्ष  ८०  हजार  टन  उपकरण  तैयार  करेगा  ।  वह  हमारे  इस्पात  खान

 इत्यादि  के  लिये  मशीनें  जटायेगा  ।

 इस  वर्ष  भोपाल  के  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  )  लिमिटेड ने  भी  काफी  तरक्क़ी  की
 है

 उस  से  १०,०००  व्यक्तियों क़ो  काम  मिलेगा  ।  लगता  यह  है  कि  उस  में  प्रति  वर्ष  १२  करोड़  रुपयों  के

 मूल्य  का  उत्पादन होगा  |  कया  कुल  मिला  कर  हमें  उस  से  चल  कर  मुनाफा  होगा
 ?

 इसी  वर्ष  में  नंगल  उर्वरक  निगम  का  काम  भी  at  बढ़ा  है  ।  इन  सभी  परियोजना ग्र ों का

 उद्देश्य  देश  को  झ्रात्म-निर्भर  बना  कर  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करना  है
 ।

 में  कहता हूं

 कि  इस  मंत्रालय  ने  बड़ी-बड़ी  सफलता यें  प्राप्त  की  हैं  ।

 दूसरी  चीज़  यह  है  कि  इसी  वर्ष  में  सरकारी  क्षेत्र  ने  भी  काफी  प्रगति
 की

 है
 ।

 पूर्व  वक्ता

 ने
 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  है

 ।
 उन  सभी  का  उत्तर  तो  नहीं  दे

 लेकिन  मैं  उसके  वाणिज्यिक  पहलू  को  ही  लेना  चाहता  हूं
 ।

 बड़ी
 उल्लेखनीय

 बात  है  कि

 उस  कारखाने  की  संस्थापित  क्षमता  NE  लाख  मेगा  यूनिटस  प्रति  वर्ष  लेकिन  wa  वह  ६  करोड़

 मेगा  यूनिट्स  प्रति  वर्ष  तैयार  कर  रहा  है  ।  उसकी  उत्पादन-लागत भी  REXE-YY  में  २७  शाने से

 घट  PEYGHANE  में
 €

 me  ही  रह  गई  १९५६-५७  में  उसे
 ५७,०००

 रुपये  का  ही

 मुनाफा
 जब

 कि

 neal
 १९

 में  वहू  एक  करोड़  रुपये  से

 भी

 बढ़  गया

 है
 el  agree

 मूल  waist में



 २४  १८५८१  )  अनुदानों की  मांगें  RARE

 इसी  तरह  मशीन  का  उत्पादन भी  PEXS-NUE  में  १३५  मशीनों से  बढ़  कर

 VEYS—UE | में  ५४२  walls  हो  गया  है
 ।

 उसका  मुनाफा भी  ४३  लाख  रुपया बढ़  गया  है  ।

 ‘Qooo  एम०  एम०  मशीन  की  उत्पादन-लागत  R2&,  रुपये  ही  रह  गई  जबकि  विदेशों  में

 भी  वह  ३२,७४०  रुपये  से  नहीं  पड़ती
 |

 इसी  सुन्दरी  कारखाने  की  उत्पादन-क्षमता  भी  ६०  प्रतिशत बढ  गई  है  ।

 are  सभी  चीज़ों  को  हमें  इसी  पृष्ठ  भूमि  में  देखना  चाहिये  ।  हम  ने  सुन्दरी  कारखाने  के

 विस्तार-कराये  का  ठेका  इटली  के  मेसी  मौन्तेकातानी  को  दिया  था  ।  उसकी  एक  देती  यह  थी  कि

 उस  में  विलम्ब  होने  पर  वह  फर्म  हमें  १०,०००  रुपये  प्रति  दिन  के  हिसाब  से  हर्जाना  देगी  ।  उस  में

 ग्यारह  महीनों  की  देर  हो  गई  हे  ।  इसलिये  झ्राद्या हे  कि
 सरकार  उससे  ३०

 '
 ३३  लाख

 रुपया  हर्जाना  वसूल  करेगी  ।

 दूसरी  चीज़  यह
 कि

 वह  कार्य  १९५८  में  पुरा  बन  चुका  लेकिन प्रभी  तक  वहां

 कारखाना  चाल्‌  नहीं  sa  है  ।  माननीय  मंत्री  को  इसका  कारण  बताना  चाहिये
 |

 सुन्दरी  कारखाने  के  बारे  में  एक  AK  बात  यह  है  कि  उस  ने  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  का

 एक  ऐसा  प्रकार  स्वीकार  कर  लिया  जिस  में  उसे  ५०  लाख  रुपये  का  नुकसान  होगा  ।  दूसरी

 are  सुन्दरी  कारखाने  में  उत्पादन-लागत भी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसलिये  हमें  इस  पर  फिर  से

 विचार  करना  चाहिये  कि  इस  तरह  सुन्दरी  का  पुरा  कैसे  पड़ेगा  |

 एक  बड़े  ग्राइनर  की  बात  यह  है  कि  सुन्दरी  जेसा  नया  कारखाना  भी  मदानों की मरम्मत की  मरम्मत

 हर  साल  ७२  लाख  रुपये  खर्चे  करता  है

 सुन्दरी  में  बहुत  सा  अनुत्पादक  व्यय  होता  है
 ।

 वहां  एक  रेलवे  साइडिंग  बनाया  गया  है
 |

 अब  वहां  एक  डेढ  मील  लम्बी  रेलवे  लाइन  डाली  जा  रही  जिस  पर  २३  लाख  रुपये  व्यय  किये

 जायेंगे  ।  यह  राशि  बहुत  अधिक  है  |

 हिन्दुस्तान  हिन्दुस्तान  इन्स्ट्रमैन्ट  फैक्टरी  ate  नेपा  पेपर  मिल्स  ने  भी

 संतोषजनक प्रगति  की  है  ।  नेपा  पेपर  मिल्स  प्रति  दिन  १००  टन  कागज़  का  निर्माण  करती  है  |

 सरकार  को  कागज़  की  किस्म  के  बारे  में  उठने  वाली  शिकायतों  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 निजी  क्षत्र  का  प्रौद्योगिक  उत्पादन  भी  बड़ा  संतोषजनक  रहा  है  ।  मंत्रालय की  प्रोसेस  हमें  जो

 पुस्तिका  दी  गई  उससे  पता  चलता  है  कि  निजी  क्षेत्र  का  कुल  उत्पादन  eG  में  २३८  करोड़

 रुपये  का  जो  १९४८  में  बढ़  कर  ५६४  करोड़  रुपये  का  हो  गया है  ।  हल्के  इंजीनियरिंग  उद्योगों

 का  उत्पादन  भी  १४५  करोड़  रुपये  के  मूल्य  से  बढ़कर  ५२  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  हो  गया  है  |

 मंत्री
 ने  बड़ी  स्पष्टवादिता से  स्वीकार  किया  है  कि  २२  उद्योगों का  उत्पादन  कुछ  गिरा  है  ।

 वे
 उद्योग

 वही  हँ  जो  कच्चे  माल  के  लिये  विदेशों  पर  निसार  रहते  हैं  ।

 सरकार  उद्योग  तथा  ग्र धि नियम कौर  समवाय  अ्रघिनियम  द्वारा ही  निजी

 क्षेत्र  का  नियंत्रण करता  है
 ।

 लेकिन  उद्योग  तथा  अधिनियम  चन्द  लोगों  के

 हाथों  में  आ्ाथिक  शक्ति  का  केन्द्रीकरण  होना  नहीं  रोक  पाया  है  ।  दूसरे  यह  कि  यह  अधिनियम

 प्रादेशिक  असमानताओं  को  भी  कम  नहीं  कर  पाया  है  ।

 ag  अधिनियम  art  से  झाठ  साल  पहले  पारित  किया  गया  इसलिये  उस  का  पुनरीक्षण

 ने  की  ऑ्रावश्यकता  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 (Ai)
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 समवाय  अघिनियम का  प्रशासन  कुछ  मायनों  में  बड़ा  संतोषजनक रहा  है  ।  उसमें भी

 त्रुटियां हूं  |  कुछ  इंस्पेक्टरों
 ने  तो  भ्र पने  प्रतिवेदन  ही प्रस्तुत नहीं  किये  ate  जिन्होंने  किये भी  हैं

 उन  पर  सरकार  ने  विचार  ही  नहीं  किया  है
 ।

 इसकी  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 प्रबन्ध  अभिकरणों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  इस  अ्रधघिनियम  के  प्रवत्त  होने  के

 बाद  तक  कुल  १८०९  समवाय बने  जिन  में  से  सिफ  ३१  नें  प्रबन्ध  अभिकरण प्रणाली  के

 लिये  प्रर्थना-पत्र  दिये  थे  ae  उनमें  से  केवल  २१  समवायों को  उसकी  wafer  मिली  है  ।  इसी  काल

 प्रबन्ध  प्रभिकरणों  की  प्रणाली  अपनाने  वाले  २९  सेवायों  ने  भ्रपने  प्रबन्ध  अभिकरण  समाप्त

 कर  दि  इससे  पता  चलता  हे  कि  यह  प्रणाली  हमारे  यहां  लोकप्रिय नहीं  बन  सकी  है  ।  सरकार

 को  इसकी  जांच  करा  कर  देखना  चाहिये  कि  इस  प्रणाली
 में

 कया  त्रुटियां  हैं  ।  पहले  इसका  शभ्राइ्वासन

 भी  दिया  गया  था  ।

 समवाय  अधिनियम  के  प्रबन्ध  अभिकरणों  की  व्तंमान  प्रणाली  १४  १९६०

 को  समाप्त हो  जायेगी  ।  इसीलिये  सरकार  को  अभी  से  उस  के  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही  करनी

 चाहिये  ।

 यह  विधि  सरकारी  समवायों  शर  निगमों  पर  सख्ती  से  लागू  नहीं
 की

 जाती
 ।  इन

 निगमों के  लेखा  परीक्षको ंने  बड़ी  कटु  प्रायोजनायें भी  की  लेकिन  समवाय  विधि  विभाग  ने  उन  पर

 कोई  भी  कार्यवाही नहीं  की

 हमारे  निर्यात  व्यापार  का  संकुचन  देख  कर  मुझे  बड़ी  निराशा  हुई  है  ।
 में  मानता हूं  कि  निर्यात

 व्यापार  का  संवर्धन  करना  केवल  हमारी  प्रगति  इच्छा
 पर  ही  निर्भर  नहीं  है

 ।
 फिर

 भी
 सरकार  के  प्रयासों

 को  ग्राम  तक  इस  दिशा  में  कोई  खास  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  सुती  वस्त्रों  और  मैंगनीज  के  निर्यातक

 व्यापार  में  ही  सब  से  ज्यादा  गिरावट  भाई  है  ।  सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  के  क्षेत्र  में  हमें  wey  देशों  से

 प्रतियोगिता  करनी  पड़ती  है  कौर  मैंगनीज  का  निर्यात  गिरने  की  वजह  यह  बताई  गई  है  कि  प्राय

 देशों के  इस्पात  उद्योग  में  मंदी  श्री  गई  थी  ।  अमरीका  वस्तु ग्न ों  के  आदान-प्रदान के  प्राकार  पर

 हमारे  देश  के  साथ  मैंगनीज  का  झ्रादान-प्रदान  करने  के  लिये  १८  महीने  का  एक  करार  करने  के

 लिये  तैयार  था
 ।  म

 जानना  चाहता  हूं  कि  उस  करार  को  सम्पन्न  करने  में  सरकार  ने  इतना  विलम्ब

 कपों  किया है

 मैंगनीज  के  बारे  में  एक  चीज  कौर  है  ।  जब  कि  सारे  संसार  में  मैंगनीज  अयस्क  की  मांग

 बढ  रही  तब  ठीक  उसी  समय  रेलवे  ने  पंचगनी  पर
 Yo

 प्रतिशत  वस्तु  भाड़ा  बढ़ा  दिया  था
 #

 अभी  उसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  लेकिन  सरकार  को  निणंय  करने  में  कुछ  समय

 उस  समय  तक  मैंगनीज  के  निर्यात  व्यापार  को  चोट  पहुंचती  रहेगी  ।  निर्यात  व्यापार
 में  ऐसा  विलम्ब

 नहीं  होना
 चाहिये

 ।

 एक  ग्राम  शिकायत  यह  है  कि  निर्वात  कौर  आयात  की  भ्रनुज्ञप्तियां  पाने  वाले  लोग

 आयात  नहीं  बल्कि  अपनी  श्रनुज्ञप्तियां  दूसरों  को  बेच  देते  हैं  ।  इसे  रोकन के  लिये  सरकार  को

 एक  यह  शर्त  रखनी  चाहिये  कि  यदि  ऐसा  कोई  मामला  पकड़ा  जायेगा  तो  सरकार  उन  वस्तु ग्र ों  के

 मूल्य  का  कुछ  प्रतिशत  उनका  शझ्धिग्रहण  कर  सकती  है
 ।  सरकार को  इस  सम्बन्ध

 कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  राज्य  व्यापार  निगम  के  बारे  में  भी  कई  शिकायतें
 की

 जा  रही

 हैं  कि  वह  निर्वात  sara  व्यापार  का  उत्तना  aaa  नहीं  कर  सका  जितनी कि  उससे  उम्मीद
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 थी ।  जो  भी  उन  शिकायतों को  हमें  इस  पृष्ठ  भूमि  में  देखना  चाहिये  कि  उस  ने  3,53,00,000

 erat  का  मुनाफा  करके  दिखाया है  |

 स्वामी  रामानन्द  ate
 :

 में  कुछ  नीति  सम्बन्धी  बातें  कहना  चाहता  हूं
 ।

 परन्तु  इससे  पूर्व  देश  के  औद्योगीकरण के  ढंग
 प्रो

 आयोजन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 |

 इतने  महान  विस्तृत  देश  में  जहां
 की

 जनसंख्या  इतनी  alas  कुछ
 न

 कुछ  कमियां  रह  जाना

 स्वभाविक है  ।  हमें उन  कमियों  को  दूर  कर  अपने  लक्ष्य  की  कौर  बराबर  बढ़ता  रहना  चाहिये
 ।

 हमें  कृषि-उद्योग  ग्रंथ-व्यवस्था  का  निर्माण  करना  है  ।  प्रत्येक  योजना  का  लक्ष्य  यही  होता  है
 कि

 अधिक  उत्पादन  लोगों  को  अघिक  काम  मिले  ate  सामाजिक  न्याय  हो  ।
 इन  लक्ष्यों को  साथ

 ले  कर  देश  में  लोकतंत्रीय  व्यवस्था  का  निर्माण  करना  कोई  सरल  कार्य  नहीं  यदि  हम  कार्य  की

 व्यापकता पर  दृष्टि  डालें  तो  हमें  सचमुच  अपने  देश  की  सफलता  पर  गौरव  होगा
 ।  हमने  इस

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  विकास  की  दिशा  में  काफी  काय  किया  है  ।  छोटे  बड़े  जो
 भी  उद्योग

 इस
 देश  में  विकसित  हुए  उनके  निर्माता  प्रशंसा  के  पात्र  हैं

 ।

 इस  मार्ग  की  कठिनाइयां  सचमुच  बहुत  हैं  ।  विदेशी
 विनिमय

 की  कठिनाई  तो  चली  ही

 झा  रही है  ।  हमारे  निर्यात  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  आयात  कम  किया  गया  है  ता
 कि

 विदेशी

 विनिमय  की  स्थिति  ठीक  हो  ।  कुछ  मित्र  देश  भी  हमारी  आर्थिक  प्रगति  में  रुचि  रखते  हैं  तौर

 हमें  श्राथिक  सहायता दे  रत  हूं  ।  वे  जानसे  हैं  कि  हमारा  देश  सब  से  बड़ा  लोकतंत्र  है  कौर  लोकतंत्रीय

 व्यवस्था  की  सफलता  हमारे  देश  की  प्रगति  में  निहित  है  ।  इस प्रगति  में  उद्योगों  में  लगे  कामना  रियों

 का  भी  भाग  उन्होंने  भी  कर्तव्य  का  wat  भांति  पालन  किया  है  ।

 हम  आजकल  सहकारी  संयुक्त  कृषि  की  बातें  कर  रहे  हैं  ।  इस  सिद्धान्त  को  प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में

 क्यों  नहीं  किया  जाता  |  इस क्षेत्र में  १५,३३३  सहकारी  संस्थायें  काम  कर  रही  हैं  प्रौढ़
 इसमें  से

 ७८८३  हाथ  करघा  क्षेत्र  में  हैं  ।  प्रधान  मन्त्री  का  कहना  हैं  कि  सहकारिता  में  कोई  दोष  परन्तु

 सहकारिता  सम्बन्धी  विधि  को  जिस  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जाता  है  उसमें  दोष  जाते  हैं  ।

 रिता  के  पूर्ण  विकास
 के

 मार्ग  में  यही  एक  बात  सबसे  बड़ी  बाधा  है
 ।
 अधिकारी वर्ग  की  मनोवृति

 हुकूमत  करने  की  होती  न  कि  सहायता करने  की

 छोटे  बड़े  उद्योगों  के  समन्वय  सम्बन्धी  जो  नीति  मंत्रालय  ने  अपना  रखी  हैं  वह  ठीक  ही  है
 ।

 यह  भी  आशा  है  कि  रोजगार  की  भ्रमित  व्यवस्था  करके  भ्रमणी  क्षमता  का  निर्माण  किया  जा  रहा  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  ह्म
 =  ६4,

 कौलेबरेशन  विटमिन  हेवी  इंडस्ट्रीज़  एण्ड  स्माल  इंडस्ट्रीज  ै यनिट्स  नामक

 पुस्तिका
 दी

 गई  हू  जिसमें  छोटे  श्र  बड़े  उद्योगों  के  पारस्परिक सहयोग  के  फायदे  बताये  गये  हैं
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  नीति  को  अन्य  क्षेत्रों  में  भी  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  प्रतिवेदन  में  कहा

 गया  हे
 कि

 सुती  कपड़े  के  मामले  में  तो  कुछ  कमी  ग्राम  है  परन्तु  हथकरघा  क्षेत्र  में  काफी  पुष्कर  हुआ  है
 |

 मेरे  विचार  में  एक  ही  चीज  का  उत्पादन  करने  वाले
 विभिन्न  उद्योगों  मुकाबले  की  नीति  ठीक  नहीं

 है
 |

 हमें  उत्पादन  बढ़ाने  के  लक्ष्य  की  सभी  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए  चलना  ऐसा  न  झा  तो  हमें

 सफलता  प्राप्त  नहीं  होगी  ।  प्रौढ़  इसकी  असफलता  लोकतन्त्र  की  भी  सफलता  लोकतन्त्र का

 बहुत  सा  प्राकार  विकेन्द्रीकरण  श्रर्थे-व्यवस्था पर  है  ।  यदि  प्रापर  इस  बात  का  ध्यान  न  तो  उत्पादन

 का  कुछ  भी  लाभ  नहीं  होगा  |

 हथकरघा  उद्योग  में  अच्छा  कायें  हो  रहा  भ्रच्छी  चीजें  बन  काफी  लोगों  को  काम

 मिला  हुआ  है
 ।

 काफी  संख्या  में  सहकारी  संस्थायें  इस  दिशा  में  कार्य  कर  रही  हैं
 ।  विद्युत॒  करघों

 के

 चालू  करने
 पर

 हथकरघा  उद्योग
 को

 काफी  हानि  होगी  ।



 ०
 भर  श्रतुदानो को  माग  १५  RENE

 खादी  ग्रामोद्योग  विभाग में  २१४,६७१  परिवारों को  १,८४,५३€  grace  चर्ख  वितरित

 किये  गये
 ।

 खादी  का  काम  काफी  भारी  काम  है  शौर  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  इस  कार्य  को  बहुत

 प्रकार से  कर  रहां  है  ।  चख  से  एक  परिवार  ३  रुपये  प्रतिदिन  कमा  सकता  यह  प्राणों में

 काफी  ही  समझा  जाना  चाहिये  ।  मेरा  कहना  है  कि  मशीन  श्र  चखें  का  संघष  नहीं  होना  चाहिये

 दोनों  के  ser  ser  क्षेत्र  निर्धारित  कर  देने  चाहियें  ।  इससे  हथकरघा कौर  तीनों को

 विकास
 के

 पर्याप्त  अवसर  प्राप्त
 होते  रहेंगे  इस  दिशा  में  हमारा  दृष्टिकोण  एकीकृत  होना

 चाहिए ।

 रोजगार-क्षमता  सामाजिक  न्याय  की  दृष्टि  से  सूती  कपड़ा  उद्योग  को  थोड़ा  प्रायोजित

 ढंग  से  चलाया  जाना  चाहिये
 ।

 भ्रमर  चर्खे  के  बारे  में  कोई  मालिक  मजदूर  का  भी  झगड़ा  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  का  वातावरण

 कपड़ा  मिल  द्वारा  पैदा  नहीं  किया  जा  सकता
 ।

 श्राप  खादी  के  लिये
 जो

 कुछ  दे  रहे  वह  कोई

 खैरात  बल्कि  हमारी  व्यवस्था  के  लिये  एक  आवश्यक  चीज़  है  ।

 मुझे  पता  चला  हैं  कि  बरार  में  चार  मिलें  बन्द  हो  गयी  हैंतो  दस  हजार  कर्मचारी  बेरोजगार

 हो  गये  सरकार  को  इसकी  कौर  ध्यान  देना  चाहिए ऐसा  न  हो  कि  स्थिति  गम्भीर  हो  जाये  ।  प्रीत

 में  मेरा  निवेदनों  कि  मराठवाड़ा  क्षेत्र  के  antes  विकास  के  लिये  ag  जरूरी  है
 कि

 वहां  शीघ्र  ही  लघु

 उद्योगों
 का  विकास  किया  जाये

 |
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  को  इस  ध्यान  देना  चाहिये

 ।

 जाधव  )
 :

 अपने  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  FESR  भ्र ौर  PEEL  को  प्रस्तुत  करते

 हुए  मेरी  इच्छा  ह  कि  वाणिज्य  शर  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  देश  की  श्रेया  का  चित्र  प्रस्तुत करूं  इस

 मन्त्रालय का  कार्य  संचालन  बड़े  योग्य  व्यक्तियों  के  हाथ  में  है  ।  मंत्रालय  नें  जो  कुछ  जानकारी  की

 व्यवस्था  की  हैं  उसके  लिये  हम  उसके  झ्राभारी  हैं  ।  परन्तु  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  कई  महत्वपूर्ण  ७

 प्रस्तुत नहीं  किये  गये  ।  प्रतिवेदन  में  स्वी  कार  किया  गया  है  कि  मंत्रालय  के  समक्ष  देश  की  विदेशी

 यम  सम्बन्धी  स्थिति  के  क्लास  के  कारण  काफी  कठिनाइयां  थीं  ।  यद्यपि  हमारा  उत्पादन  मांग  के

 बर  नहीं  न  तथापि  इसमें  दाक  नहीं  कि  उत्पादन  बढ़ा  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्रों  का  उत्पादन  भी  काफी

 सन्तोषजनक  हैं  ।  परन्तु  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  जो  औद्योगिक  बस्तियां  बसाने  का

 क्रम  निर्धारित  उसे  भ्रपेक्षित  प्रोत्साहन  प्राप्त  नहीं  हुसना  ।  केवल  १७  प्रौद्योगिक  बस्तियां  ही  काम

 कर  रही  हैं
 ।

 इनकी  समुचित  सहायता  नहीं  की  जा  रही  ।  न  तो  उन्हें  कुछ  कर्जा  इत्यादि  ही  मिल  रहा  है

 श्र  न  ही  इन  लघु  उद्योगों को  कोई  अरन्य  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  |

 सरकार  की  औद्योगिक  नीति  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  ट ्  |  भारत  3&50
 लाख  लोगों

 का  देश  लेकिन  प्रति  व्यक्ति  ora  की  दृष्टि  से  यह  बहुत  गरीब  देश  हैं
 ।

 राष्ट्रीय  राय  के  मुकाबले  में

 हमारा  विदेशी  व्यापार  भी  बहुत कम  हूँ  राष्ट्रीय  प्राय  का
 केवल  ६

 दत  नीयत  लगभग
 ८

 से  €  प्रतिशत  तक  है  |  हमारी  आबादी  के  ८५  प्रतिशत लोग  देहातों  में  रहते

 है  ।  प्राचीन  तौर  पर  हम  पिछड़े  हुये  हैं  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  यही  प्रयत्न  रहा  है
 कि

 देश  का

 सन्तुलित  आधिक  विकासਂ  किया  जाय
 ।

 परन्तु  इस  दिशा  में  gar  कुछ
 भी

 नहीं
 ।

 गैर  सरकारी  क्षेत्र  का

 हमेशा  यही  प्रयत्न  रहा  कि  सरकारी  क्षेत्र  अ्रफसल  रहे  ।  चीनी  के  कारखाने  गन्ने  के  उत्पादन

 का  उपयोग  करने  में  आ  रहे  उन्होंने  गन्ने  के  मुल्य
 की

 अदायगी  करते  समय  किसानों

 को  काफी  परेशान  किया  ।  सरकार  ने  गन्ना  उत्पादकों  को  कोई  संरक्षण नहीं  दिया  ।  सूत  || : ी

 वि  re
 कपड़ा  उद्योग  ने  भी  कोई  सहयोग  नहीं  दिया  ।  विभिन्न  यूनिटों  का  उत्पादन  कम  करके  कई  बहाने  बना

 a nn

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 कर  उन्हें  बन्द  कर  दिया  गया  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  सरकार  को  उन्हें  स्वयं  चलाना  चाहिए
 |  आशा

 थी

 कि  द्वितीय  योजना  सन्तुलित  योजना  होगी  तथा  सरकारी  गैर-सरकारी क्षेत्र  परस्पर  सहयोग  से

 काम  करेंगे  ।  परन्तु  ऐसा  हो  नहीं  पाया
 ।  Reve  के  औद्योगिक  नीति  प्रस्ताव  जिसे

 कि  gay ¢ *  में

 संसद्‌  द्वारा  पुनरीक्षित किया  गया  राष्ट्रीय हित  में  औद्योगिक  विकास
 की  जो

 जिम्मेदारियां

 कार  ने  ली  थीं  उन्हें  नहीं  पू  रा  किया  जा  सका
 ।

 उद्योगों  की  स्थापना  में  जिन  अपेक्षित  क्षेत्रीय  विषमता त्रों

 का  ध्यान  रखा  जाना  था  उसकी  नितान्त  उपेक्षा की  गयी  ।

 हमारे  देश  में  काफी  जनक्षित  हैं  ।  कहा  गया  था
 कि

 प्रथम  कौर  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में

 काफी  रोजगार  की  व्यवस्था  की  जायेंगी  परन्तु  प्रवक्ता  यह  है  कि  लोगों  को  बिना  किसी  कारण  काम

 से  निकाला जा  रहा  विभिन्न  उद्योगों  में  रोजगार  क्षमता  के  निर्माण
 की

 दिशा  में  कोई  पग  नहीं

 उठाया  गया  |

 हमारे  विभिन्न  मंत्रालयों  में  भी  परस्पर  समन्वय  का  अभाव है  ।  मेरा  कहना  है  कि  औद्योगिक

 य  ate  धन  की  विषमताओं  को  दूर  किया  जाना  चाहिये  गैर-सरकारी  एकाधिकार  बन्द  किये

 जाने  चाहियें  जोन  की  सीमा  निर्धारित  करने  का  निश्चय  करके  सरकार  ने  भ्रच्छां  काम  किया  हैं

 कार  को  पहर  पर  भी  कोई  नियन्त्रण  रखना  चाहिये
 |

 इसके  लिये  प्रमुख  उद्योगों  का  समाजीकरण

 किया  जा  सकता  हैँ  ate  इस  दिशा  में  सहकारिता  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सकता  हैं  ।  यह  प्रसन्नता  का

 विषय  है  कि  इस  दिशा  में  काम  श्रारम्भ  कर  दिया  गया  हैं  भ्र  मंत्री  महोदय  ने  भी  यह  विचार  व्यक्त

 किये  हैं  कि  देश  में  बड़े  उद्योगों  के  साथ-साथ  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  आवश्यक  है  ।

 द्वितीय  योजना  के  अन्तर्गत
 यदि

 हमने  at  सभी  परियोजनाओं  पुरी  कर  लीं  तो  area  है  कि

 विद्युत्‌  पर्याप्त
 मात्रा

 में
 उपलब्ध  होने  लगेगी  ।  परन्तु  इसका  प्रयोग  विकेन्द्रीकरण  द्वारा ही  हो

 मंत्री  महोदय  को  इस  दिशा  की  झोर  ,  समुचित  ध्यान
 देना  चाहिये  ।  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  देश

 की  प्रगति  में  रुकावट  डालने  से  रोका  जाना  चाहिये  ।

 सूती  कपड़े  के  बारे  में  विभिन्न  अंगों  ate  विभिन्न  क्षेत्रों  के  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  वे  भी

 पूरे  नहीं  किये
 जा

 सके
 ।

 मिलें  बन्द  की  जा
 रही

 कहा  जा  रहा  है  कि  इससे  कोई  ग्रामीण  लाभ  नहीं  हो

 रहा
 |

 सरकार  को
 इन

 मिलों
 पर

 कब्जा  कर  इन्हें  सरकारी  तौर  पर  चलाना  चाहिये
 ।

 परन्तु  कहा  जा

 रहा  है  कि  इसके  लिए  योग्य  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  हो  मेरे  विचार  में
 जो

 लोग  इन  मिलों  को  चला

 रहे  हैं  सरकार  को  उन्हें  ही  इस  काम  में  लगा  देना  चाहिये  ।  आखिर  ये  भी  तो  योजना  को  कार्यान्वित

 करने  में  योग  देने  की  वात  कहते  ही  हैं
 |

 यदि  इन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण नहीं  किया  तो  इनका

 कोटा  हथकरघा अथवा  विद्युत  करघों  पर  कार्य  करने  वालों  को  दे  देना  चाहिये  ।

 उर्वरकों  के  सम्बन्ध  में  बताया  गया  है  कि  वर्ष  PEXE-Fo  में  लगभग  २०,१८,०००  टन की

 TRIGA होगी  कौर  ७,७८,०००  टन  देश  में  ही
 उपलब्ध  हो  जायेगा  ।  १९५७-५८  में  oe  Eo महेश

 टन  का  श्रायात ्र  था  ८  से
 €

 लाख  टन  तक
 की

 कमी  रहेगी
 ।

 ऐसे  प्रयत्न  किये  जाने  चाहियें  कि  इसके
 अर  कारखाने  खुलें  हराकर  उत्पादन  बढ़े  ।

 a

 याचिकायें

 लकड़ी  के  कोल्हू  से  तेयार  किये  गये  तेल  पर  उत्पादन  शुल्क

 fat  रा०  चे  माझी  ख़ादिम  :  मैं  लकड़ी  के  कोल्ट

 से
 तैयार  किये  गये  तेल

 पर
 उत्पादन  शुल्क  के

 बारे
 में  तीन  याचिका रों  द्वारा  हस्ताक्षरित एक  याचिका

 उपस्थापित करता  हूं  ।

 मूल  wast  में
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 वनस्पति  manta  निर्बाध  तेलों  पर  उत्पादन  मुल्क

 घिरा ०  चं०  मानो
 :

 में  वनस्पति  श्रमसाध्य  निगाह  तेलों  पर  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में  एक

 याचिका  कार  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 ce  SE

 अनुदानों  की  मांगें---जारी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय--जारी

 श्रीमती  मसौदा  अहमद  :  मैं  मंत्रालय के  कार्यों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती

 हूं  ।  वार्षिक  प्रतिवेदन  से  पता  लगता  है  कि  विदेशी  विनिमय  इत्यादि  की  कई  एक  कठिनाइयों

 के  बावजूद  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  काफी  काम  किया  है
 ।  राज  सारे  भारत  में  प्रौद्योगिकी

 का  विकास हो  रहा  नगरों  को  छोड़  ग्रामों  में  भी  उद्योगों  की  उन्नति हो  रही  इस  दिशा

 में  हमें  काफी  सफलता  मिली  है  ।  इस  के  लिए  मैं  मंत्रालय  को  मुबारकबाद  देती  हूं  ।

 सबसे  पूर्व  मैं  परम्परा  से  चले  रहे  हथकरघे  उद्योग  की  बात  करूंगी  हमारी  देहाती

 रेल-व्यवस्था में  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  इस  उद्योग  में  सारे  देश  भर  में  ७५  लाख  व्यक्ति कार्य

 कर  रहे  हथ-करघों  द्वारा  उत्पादित  कपड़ा  विदेशों  में  भी  काफी  मात्रा  में  जा  रहा  है  ।

 यहां  में  एक  बात  कहना  चाहती  हुं  वह  यह  कि  देशों  में  हम  यह  कपड़ा  भेजते  हैं  वहां के

 विशेषज्ञों  का  ख्याल  है  कि  इन  कपड़ों  कीਂ  डिज़ाइन  रंग  ऐसे  नहीं  कि  वे  ज्यादा

 प्रिय हो  मेरी  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  है  कि  वे  इस
 ae

 समुचित  ध्यान  दें
 ।  हमें  उनकी

 पसन्द  के  रंग  इत्यादि  तेयार  करने  चाहिए  ।  असाम  की  दस्त कारियों  का  दूर  तक  अच्छा  नाम

 हो  रहा है  ।  विदेशों  में  स्थापित  प्रौद्योगिक  केन्द्रों  में  भी  यह  माल  काफी  weal  प्रकार  प्रदर्शित

 किया  जाता  है
 ।

 बांस  की  बनी  हुई  चीजों  के  काफी  लोक  प्रिय  होने  की  गुंजाइश  है
 |

 लघु  उद्योगों  के  बारे  में  सरकार  ने  १२७  योजनाओं की  सूची  दी  है
 उनमें  से  बहुत  सी

 तो  कार्यान्वित  हो  चुकी  हूं  शौर  बाकी  ares  की  जाने  वाली  हें
 ।

 इस  सूची  में  विभिन्न  प्रकार  के

 सामान  तथा  उपभोक्ता  सामग्री  का  उल्लेख  है  ।  इस  सुची में  चाय
 बागान

 में
 प्रयोग

 किये  जाने  वाले  श्रौजारों  को  नहीं  रखा  गया  है  ।  यदि  इनको  इस  सूची  में  न  रखा  गया जो  उन्हें

 विदेशों  से  आयात  करना  होगा  |  इससे  विदेशी  विनियम  पर  भार  पड़ेगा  |  झ्ासाम के सहकारी के  सहकारी

 उद्योग  यह  काम  कर  रहे  हैं  परन्तु  न  तो  उनका  उत्पादन  ही  अधिक  a  न  ही  वहां  से  विभिन्न

 प्रकार  के  रोज़ा  उपलब्ध  हो  सकते  इसके  प्रति रिव  विद्युत  are  धन  के  प्रभाव  में  भी  उनका

 विकास  नहीं  हो  माल  बेचने  की  सुविधायें  भी  उन्हें  उपलब्ध  नहीं  ।  इसी  प्रकार
 आपके

 के

 अरन्य  लघु  उद्योग  भी  हैं  जिन्हें  समुचित  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए

 साइकिल  उद्योग  न  भी  देश  में  काफी  प्रगति  की  है  ।  भारत  सरकार  को  साइकिलों के

 पुर्जे  बनाने  के  कार्य  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  इससे  लोगों  को  रोजगार  भी  प्राप्त  होगा  और

 मध्यवर्ग  की  जनता  को  झ्राने-जाने  वालों  का  सस्ता  साधन  भी  उपलब्ध  हो  जायेंगी
 |

 इस  सम्बन्ध  में  भ  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  सरकार  को  झ्रावश्यक  औषधियों  के  प्रख्यात

 aa  नहीं  रोकने  चाहिए ।  जो  श्रौषघधियां भारत  में  स्थानीय  तौर  पर  बन  रही  हैँ  उनमें  बहुत  से

 दोष  देखने  को  मिले  हैँ  ।

 अग्रेज़ी  में
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 भारत  में  जिन  उद्योगों  में  उन्नति  हुई  उनका  व्यापक  प्रचार  करने  के  लिए  समय-समय
 पर

 स्मारक  डाक  टिकट  निकाले  जाने  इससे  हमारा  निर्यात  बढ़ेगा  ।  साथ  ही  मैं  इस  बात  पर

 भी  जोर  दूंगी  कि  के  प्राकृतिक  संसाधनों  का  कुछ  लाभ  नहीं  उठाया  जा  रहा  ।.
 औद्योगिक

 विकास  में  वह  राज्य  काफी  उपेक्षित  रहा  सरकार को  इस  राज्य  के
 संसाधनों

 से  लाभ  उठाने

 क़रा  तुरन्त  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए
 |

 श्री  कुट्टिकृष्णन  नायर  :  मैं  इस  मंत्रालय  से  सम्बंधित  मांगों
 समर्थन

 करता हूं  इस  मंत्रालय  की  सफलता  का  श्रेय  हमारी  नीति  को  ही  है  |

 हमारी  नीति  निजी  we  सरकारी  क्षेत्रों  को  उचित  महत्व  देती  देश  के
 श्रौद्योगीककरण

 का  कोई  रास्ता  ही  नहीं  है  |

 ma  हम  तृतीय  योजना  बनाने  की  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं
 ।

 मैं  अपने  राज्य  केरल  के  बारे

 भें  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  केरल  राज्य
 की

 आरम्भ  से  ही  बड़ी  उपेक्षा
 की

 गई  है
 ।

 केरल  देश  के  सब  से  घने  प्रदेशों  में  से  है  ।  वहां  जनसंख्या का  घनत्व  €०७  जब  कि

 समूचे भारत  का  ब्रनत्व  ३१२ है  वहां  बेरोजगारी  are  शिक्षित  लोगों  की  बेरोजगारी  भी  बहुत

 व्यापक है  ।  पूरे  भारत  में  खेतिहर  मजदूरों  का  झ  १३  प्रतिशत  जब  कि  केरल  में  वह  २१

 श्रीमती है  ।  केरल के  कुल  १३४९
 कारखाने  ऐसे  हैं  जो  कारखाना  अधिनियम  के  अर्न्तगत

 झर  उनमें  कुल  मिलाकर  १,२१,७४७  मज़दूर  काम  करते  हैं  ।  उनमे ंसे  २

 काजू  के  कारखानों सिफ॑  १४  प्रतिशत सुती  कपड़ा  उद्योग  2.0  ८
 प्रतिशत  नारियल  जटा

 उद्योग झर  ८  ८  प्रतिशत  ईटों  इत्यादि  के  उद्योग  में  काम  करते  हैं  ।  इस  केरल  औद्योगिक

 दुष्टि  से  बहुत  ही  पिछड़ा  garg
 |

 केरल  के  उत्तरी  भाग  की  हमेशा  से  उपेक्षा  होती  रही  इसलिये  तृतीय  योजना  में  उसकी

 झोर  उचित  cara  दिया  जाना  चाहिये  ।

 द्वितीय  योजना  के  काल  केरल  में  साइकिल  निर्माण  के  चार  कारखाने  स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  गई  लेकिन  केरल  सरकार  ने  उन  सभी  को  मिलाकर  एक  कर  दिया  उसे  त्रिवेन्दम

 में  रखा  जो  पहले  भी  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत  था  ।  इस  प्रकार  राज्य  सरकार  भी  उत्तरी  भाग

 की  उपेक्षा कर  रही  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  निलम्बूर  में  कागज़  तैयार  करने  का  एक  कारखाना  खड़ा  किया  जाये  ।  वहां

 बड़े-बड़े  जंगल  हैं  जल  तथा  विद्युत  की  भी  प्रचुरता  है  ।

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  निलम्बित  के  वनीय  संसाधनो ंके  उपयोग से  कागज
 e

 तैयार  करने  का  एक  बड़ा  कारखाना  प्रो  काग़ज़  की  लुगदी  का  एक  कारखाना  खड़ा  करनें  की

 बनाई गई  है  ।

 श्री  नायर
 :

 वह  तो  एक  निजी  फर्म  की  योजना  लेकिन  मजदूरों  की  मांगों

 को  लेकर  उसका  कुछ  झगड़ा  चल  रहा  हैदर  शायद  उसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जायेगा  |  वहां

 सरकार  को  एक  कारखाना  खड़ा  करना  चाहिये  ।

 देश की  ९  प्रतिशत  रबर  केरल  से  ही  मिलती  है  ।  यदि  उचित  विषय  दी  जायें  तो  रबर

 उद्योग की  काफ़ी  शुद्धि  की  जा  सकती  है  ।

 मूल े  अंग्रेजी  में
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 निब  घास  तेल  केरल  के  अलावा  श्र  कैदी  नहीं  मिलता  |  यदि उस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया

 तो  देश  को  उसके  निर्यात  से  काफी  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  है  ।

 विशेषज्ञ  समिति  ने  कोचीन  में  दूसरा  पत्तन  बनाने  की  बात  स्वीकार  कर  ली  है  ।  ग्रफवाहू

 यह  है  कि  भारत  सरकार  उसे  कहीं  कौर  रखने  की  बात  सोच  रही  मुझे  विश्वास है  कि  सरकार

 उस  पर  उचित  विचार  करेगी  ।

 केरल  को  काली  मिले  के  निर्वात  से  काफी  विदेशी  मुद्रा  मिलती  थी  ।  लेकिन  अब  उसके

 मूल्य गिर  रहे  हैं  ।  काली  मिर्चे  का  निर्यात  बढ़ाने  की  भ्र भी  भी  काफी  गुंजाइश  है  ।  जब  हम  सोवियत

 संघ  ac  इटली  को  भी  उसका  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।  हमें  इन  तय  बाज़ारों  का  लाभ  उठाना  चाहिये  ।

 इलायची  कौर  ware  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिये  एक  मसाला  बोर्ड  नियुक्त  किया  जाना

 चाहिये  ।
 नारियल  जटा  बोर्ड  की

 स्थापना
 से  उसके  निर्यात  में  काफी  संवर्धन gar  है  ।  इसी  तरह

 मसाला  की  स्थापना  से  भी  हमें  alae  विदेशी  मुद्रा  मिल  सकती  ra  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  केरल  aula  संबंध  विधेयक  के  काली  मिर्चे  ale  काजू  के  बगीचों

 को  भी  साधारण  बगीचों  की  श्रेणी  में  रखा  गया  है  उनकी  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गई  इसका

 मतलब  यह  है  कि  सीमा  से  प्रतीक  क्षेत्र  को  भू-स्वामी  से  ले  लिया  माननीय  मंत्री  को  काली

 मिलें  प्र  काजू  के  बगीचों  को  छोटे-छोटे  टुकड़ों  में  नहों  बटने  देना  क्योंकि  उससे  उनकी

 पैदावार  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा
 दर

 उससे  मिलने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  मात्रा  भी  घट  जायेंगी
 |

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  क्रोध  है  कि  विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  राज्य  के  रूप  में  केरल  राज्य

 का  महत्व  समझा  जाये  ।  उसके  लिये  तृतीय  योजना में
 उचित  व्यवस्था  की  जानी  चाहियें  ।

 कृष्ण  स्वामी  :  हम  सभी  को  देश  की  यथार्थ  परिस्थिति  को  देखना

 चाहिये  श्र  उसे  स्वीकार  करना  चाहिये  ।  art  निर्यात  के  क्षेत्र  में  परिस्थिति  बड़ी  गम्भीर  है  |

 इसे  सुधारने  के  लिये  यथेष्ट  उपाय  भी  नहीं  किये  गये  हैं  ।  अ्रगस्त  १९५८  के  बाद  से  दो  सौ

 वस्तुभ्नों  पर  से  निर्यात-प्रतिबन्ध  हटाया  गया  है  कई  वस्तु भ्र ों  पर  उत्पादन-दुबक  भी  लगाया  गया

 है
 ।

 लेकिन  फिर  भी  हमारे  निर्यात  व्यापार  में  कोई  विशेष  वृद्धि  नहीं हुई  है  ।  उत्पादन-शुल्क

 घटाने  से  ही  निर्यात-व्यापार  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  ग्रसित में  चीज़  यह  है
 कि

 हमारे

 उद्योगों  की  मशीनें  बहुत  ही  पुराने  ढंग  की  पड़  गई  Ate
 प्रतियोगिता

 करने  योग्य  नहीं  रह  गई  हें
 ।

 इसलिये  जब  तक  हम  झ्राधुनिकतम  मशीनें  लगा  कर  खरीद  रोजगार  के  तरीकों  का

 वैज्ञानिक  नहीं  तब  हम  दूसरे  देशों  के  साथ  प्रतियोगिता  नहीं  कर  सकते
 ।  श्राज

 से  सात  साल

 पहले  सूती  वस्त्र  उद्योग  सम्बन्धी  समिति  में  ऐसे  सुधार  करने  के  सुझाव रखे
 थे  ।

 लेकिन  अभी
 तक

 उस  समिति  की  बहुत  सी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया जा  सका  है  .।  असल में  हमारे

 भ्रमर  इच्छा  शक्ति  की  कमी  है  ।  हम  उचित  नीतियों  को  लागू  ही  नहीं  करते
 ।

 हम  च् प्रपत  आपको

 देश  की  नई  ग्रावश्यकताश्रों के  waar  नहीं  ढाल  पाये  हैं

 नियति-संवर्धन  की  समस्या  एक  दीर्घकालीन  समस्या  है
 ।

 हमें  भ्रमणी  तरह  से  समझ  लेना

 चाहिये कि  हम  ने  विदेशों  से  जो  ऋण  लिये  हैं  उनकी  १९६०-६१  से  शुरू  हो

 ि भर
 तब

 हमें  प्रा वश्य कता पड़ेगी
 कि

 हमारे  निर्यातों  २४  प्रतिशत  वृद्धि  हो  ।  way
 इस

 समय

 मूल  wat  में
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 हम  लगभग  ५५०  करोड़  रुपयों  के  मूल्य  की  वस्तुभ्नों  का  निर्यात  करते  हैं
 ।  साथ  प्रतीक  बड़ी

 विकास  योजना  के  हमें  atte  आयात भी  करना  पड़ेगा  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री ने

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  उपाय  तो  किये  लेकिन  उन्हें  पने  सामने  पुरी  तस्वीर  रखनी  चाहिये
 ।  हो

 सकता  है  कि  यदि  परिस्थिति  भ्र नू कल  तो  हमें  कुछ  चीज़ों  के  आयात  की  आवश्यकता  न  रह

 तब  हम  १३०-१४०  करोड़  रुपयों  की  बचत  कर  सकेंगे  |  अधिक बड़ी  योजना  के

 लिये  घीव  आयात  की  झावश्यकताओओं  की  gta  या  तो  अधिक  विदेशी  सहायता  से  की  जा  सकतीं

 है  या  निर्यात  संवर्धन  से  ।  हमारे  कुछ  यहां  तक  कि  योजना  आयोग  के  प्रोफेसर

 नोबिस  यह  ग़लत  धारणा  बनाये  हुए  हूं  कि  राष्ट्रीय  are  की  वृद्धि  होने  पर  हमारे  निर्यात  में  भी

 कम्पन-प्राय  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  पहले  का  अनुभव  इससे  मेल  नहीं  खाता  ।

 वनस्पति  या  साबन  का  उत्पादन  बढ़ने  वनस्पति  तेल  का  निर्यात  sem  ही  ।  इसलिये

 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हमारी  नीति  निर्यात  करने  वाले  उद्योगों  पर  ही  जोर  दे  कौर उन  उद्योगों

 को  कच्चा  माल  तथा  पुर्जे  रायात  करने  की  भ्र नुम ति  यह  देखकर  दे  कि  वे  कितना  निर्यात  कर

 सकते  हैं  |  युद्ध  के  हाल  ही  इंगलैण्ड  में  भी  यही  किया  गया  था
 |

 लेकिन  इसके

 भी  बड़ी-अड़ी  कठिनाइयां  हैं  ।

 यदि  यूरोप  के  बाजारों  का  एकीकरण  हो  सब  का  एक  सामान्य  बाजार  बन

 तो  पश्चिमी  यूरोप  के  साथ  हमारे  व्यापार  को  भ्रमित  की  बाधाओं का  सामना  करना

 पड़गा  |  इसलिये हमारे  देश  को  उन  देशों से  करना  चाहिये  कि  वे  भ्र पने  यहां  का  प्रतीक

 कम कर  द

 यदि  हम  इन  देशों  के  साथ  अधिक  व्यापार  करें  ्र  अधिक  निर्यात  तो  हमें  विदेशी

 सहायता की  कोई  श्रावस्यकता ही  नहीं  रह  जायेगी  |  उन्नत  देशों  में  रायात-शल्क जितने  बढ़ा

 दिये  जाते  कच्चा  माल  पेदा  करने  वाले  देशों  के  लिये  सहायता  की  भ्रावश्यकता  उतनी  ही  बढ़

 जाती है  ।  इस  सम्बन्ध में  भ्र पना  दृष्टिकोण  शर  भी  स्पष्ट करने  के  सभा को  इस  पर

 काफी  विस्तार से  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि  पश्चिमी यूरोप  के  देश  भारत से

 आयात  किये  जाने  वाले  माल  पर  रायात-शल्क  घटा  दें  तो  हमारे  लिये  बड़ा  अच्छा  रहेगा  ।

 दक्षिण-पुर्व  एशिया  के  बाजारों  में  चीन  भ्र पना  माल  पाटता  जा  रहा है
 ।  इसलिये यह  भी

 जरूरी  है  कि  हम  निर्यात  की  अत्यावश्यकता  को  पुरी  तौर  पर  समझ  लें  ।  हमें  नये  बाजार  ढूंढने  हैं  झ्र

 इसलिये यह  काम  शौर  भी  दुःसाध्य है  ।

 लेकिन  हमारे  यहां  तो  निर्यात  संवर्धन  की  नीति  का  एक  पहलू  भर  समझा  जाता  है  ।  यदि

 हम  निर्यात  को  सर्वाधिक  महत्व  नहीं  देंगे  तो  भ्र गले  तीन-चार  सालों  मैं  हमारी  प्रगति  बिलकुल  ठप्प

 हो  जायेगी  ।  या  फिर  हम  पूरी  तौर  से  विदेशों  के  आश्रित  बन  जायेंग  |

 मैं  निर्यात  संवर्धन  के  लिय  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हुं  ।  यदि  निर्यात  ही  हमारा  सब  से  बड़ा

 उद्देश्य  तो  हमें  यह  चिनता  नहीं  करनी  चाहिये  कि  देश  के  अन्दर  की  वस्तुयें  के  मूल्यों  पर  उसका

 कया  प्रभाव  पड़ेगा  |  उसकी  चिन्ता  तो  हमें  तभी  करनी  चाहिए  जब  कि  arch मलय  इतने  अधिक

 बढ़  जायें  कि  निर्यात  में  कोई  अधिक  लाभ  ही  न  दिखाई  दे  |

 दूसरा  सुझाव  यह  है
 कि

 हमें  कुछ  घाटा  सहकर  भी  निर्यात  करना  चाहिए
 |  उस

 घाटे  की पूर्ति

 आन्तरिक  मूल्यों
 को

 बढ़ाकर
 की

 जानी  चाहिये
 ।

 निर्यात  के
 लिये  भ्रान्त रिक मूल्यों

 पर
 कुछ  उपकर

 लगाने  चाहिये  ।  तभी  हम  प्रतियोगिता  में  ठहर  सकेंगे
 ।
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 मेरा  तीसरा  सुझाव  यह  है  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  हमें  यथार्थवादी  नीति  प्रकार  चाहिये
 ।  द्वितीय

 भोजन  में  हम  ने  लगभग  ७०  लाख  टन  तिलहन  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  है  |  यह  आन्तरिक

 मांग  को  देखकर  ही  निर्धारित  किया  गया  था  ।  बरच्छा तो  यह  होता  कि  यह  लक्ष्य  निर्यात  की

 mal  को  देखकर  ही  निर्धारित  किया  जाता  ।

 निर्यात  संवर्धन  के  लिये  कुछ  ate  भी  उपाय  किय  जा  सकते  हैं  ।  लेकिन  कभी-कभी  हम

 तनी  देर  से  कोई  कदम  उठाते  हैं  कि  उसकी  सार्थकता  ही  नहीं  रहती  ।  ज्यादा  जरूरी  तो  यह  है
 कि

 हम  बड़े-बड़े नारे  न  वर्तमान  परिस्थिति  में  ही  निर्यात  संवर्धन  के  लियें  लोगों  को  प्रोत्साहित

 करें  ।  उसके  लिये  हमें  वर्तमान  सामाजिक  ढांचे  का  पुरा-पुरा  उपयोग  करना  चाहिये
 |

 श्री  मुरारका  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  लेकिन  में  निगम के  दूसरे

 प्रतिवेदन की  राह  देख  रहा  हूं  ।  तभी  हम  उसकी  नीति  पर  ates  विस्तार  से  चर्चा  कर  सकेंगे
 ।

 प्रभी  मैं  सिर्फ  इतना  कहूंगा  कि  ra  निगम  की  नीति  के  पुनरीक्षण का  समय  अरा  गया  है  ।  कभी-कभी

 हमारे  लिये  संस्थायें  देश  के  हित  से  भी  af  महत्वपूर्ण  बन  जाती  हैं  ।

 प्रादेशिक  विकास  के  सम्बन्ध  माननीय  मंत्री  कार्य-क्षमता  की  दलील  पेश  करते  हैं  ।

 यदि  माननीय  मंत्री  जानना  चाहें  कि  विभिन्न  स्थानों  में  विभिन्न  उद्योगों  को  फैलाने  का  औचित्य

 क्या  तो  उन्हें  यू  रोप  के  प्राथमिक  आयोग  का  PNY  का  प्रतिवेदन देखना  चाहिये
 |

 उसमें  प्रादेशिक

 विकास  की  श्रावइ्यकता पर  बहुत  जोर  दिया  गया  है  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये
 :--

 मि  अ  अ  अ

 माग  कटौती का

 सख्या  श्रस्ताव  प्रस्तावक का  नाम  राशि

 सख्या

 I

 Roks  श्री  प्रभात कार  लाइसेंस  देने  की  दोषपूर्ण  राशि  घटा  कर

 नीति  2  रु०  कर

 दी  जाये

 २०१६  श्री  प्रभात कार  पिछड़े  राज्यों  का  शभ्रौद्योगीकरण  राशि  घटा  कर

 करने  में  2  रु०  कर

 दी  जाये

 Yoxo  श्री  प्रभात कार  राज्य  व्यापार  निगम के  कार्यों  राशि  घटा  कर

 विस्तार करने  में  सफलता  १  रु०  कर

 VOR  श्री  प्रभात  कार  चाय  के  निर्यात  के  दिए  बाज़ार  राशि  घटा  कर

 9  रु०  कर द्दीन  में  असफलता

 दी
 ~

 a  ng  I  EA  A  tS  एएए  श

 मूल  ८... अंग्रेजी  में
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 १९८६  श्री  जाधव  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  विकास  १००  रुपये

 स्तरों  में  असमानता  दूर  करने

 में  सफलता

 ray  श्री  जाघव  alae  क्षेत्र  में  कुछ  व्यक्तियों  के  १००  रुपये

 एकाधिकार  को  रोकने  में

 असफलता

 2eac  श्री  जाधव  सूती  कपड़ा  क्षेत्र  के  लिए  प्रबन्धक  १००  रुपये

 कर्मचारियों  का  प्रशिक्षण  करने

 में  असफलता

 २०००  श्री  प्रयास  दशमिक  प्रणाली के  बालों  का  १००  रुपये

 प्रादेशिक भाषा  में  प्रचार

 की  झ्रावइ्यकता

 २००१  श्री  प्रयास  दाशमिक  बालों  के  लिए  भ्रंग्रेजी  १००  रपये

 दादों  के  स्थान  पर  हिन्दी  के

 आसान  नाम  रखने  की
 भ्रावश्यकता

 YOOR  श्री  प्रयास  राज्य  व्यापार निगम  का  प्रशासन  १००  रुपये

 २००३  श्री  निर्यातकों  को  पर्याप्त  तथा  शीघ्र  १००  रुपये

 सुविधायें  देने  की  आवश्यकता

 QoRrg  श्री  प्रभात कार  रेडियो  वाल्व  बनाने  के  लिये  भारत  १००  रुपये

 इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  को

 लाइसेंस देने  में  विलम्ब

 २०२६  श्री  प्रभात  कार  भ्र धिक ृत  लेखपालों  की  संख्या  १०.०  रुपये

 का  कार्य वहन

 २०३०  श्री  प्रभात कार  लागत  तथा  निर्माण  लेखापालों की  १००  रुपये

 संस्था का  कार्य वहन

 २०३४  श्री  प्रभात कार  १००  रुपये राज्य  व्यापार  निगम  का  कार्य वहन

 RORY  श्री  प्रभात  कार  चाय
 के

 निर्यात  के  लिये  पुराने  १००  रुपये

 बाजारों के  अतिरिक्त  aa

 बाजारों  की  खोज  करने की

 झ्रावश्यकता

 २०३६  श्री  प्रभात  कार  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  बो  का  १००  रुपये

 का ्य वहन
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 २  डे  रद

 २०३७  श्री  प्रभात कार  १००  रुपय

 में  खराबियाँ

 २०३५८  श्री  प्रभात कार  अखिल  भारतीय  हथकरघा  बोर्ड  १००  रुपय

 का  प्रबन्ध

 २०३९  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोड़े  १००  रुपय

 का  का ्य वहन

 ovo  श्री  प्रभात  कार  घड़ियों  के  रायात  पर  पूर्णतया  १००  रुपय

 प्रतिबन्ध लगाने  का

 २०४१  श्री  प्रभात  कार  भूमि  सीमा  र्ग्ल्क कि  नीति  १००  रुपये

 १६६४  श्री  बि०  दास  गुप्त  भारत के  छोटे  पैमाने  के  तथा  200  रुपय

 कुटीर  उद्योगों  के  सम्बन्ध

 पूरे  इकट्ठा  करने

 असफलता

 नग + हि
 १६६५  श्री  बि०  दास  गुप्त

 ग्रामोद्योगों  के  लिये  आवंटन  १००  रुपये

 कमी

 ERE  श्री  बि०  दास  गुप्त
 गांव  के  कारोगरों  की  उत्पादन  १००  रुपये

 क्षमता

 १९६७  श्री  बि०  दास  गुप्त  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  में  १००  रुपये

 मिलता  देने  की  आवश्यकता

 १६६८  श्री  बि०  दास  गुप्त  औद्योगिक कच्चे  माल  तथा  निर्मित  १००  रुपये

 वस्तु भ्र ों  के  मूल्य  में  समायोजन

 करने  की  आवश्यकता

 १६६९  सिंदरी  vara  तथा  रसायन  १००  रुपये श्री  बि०  दास  गुप्त

 कारखाने  का  उत्पादन  तथा

 प्रबन्ध

 १६७०  श्री  बि०  दास  गुप्त  भारत  के  सभी  महत्वपूर्ण  उद्योगों  १००  रुपये

 राष्ट्रीयकरण  करने

 की  अझ्रावस्यकता

 R92  सरकारी  क्षेत्र  के  वर्तमान  उद्योगों  १००  रुपये श्री  बि०  दास  गुप्त

 का  मजदूरों  के  सहयोग से

 ठन  करने की  श्रावस्यकता

 १६७२  श्री  बि०  दास  गुप्त  प्रत्येक  जिले  में  छोटे  तथा  कुटीर  १००  रुपये

 उद्योग  बीस  इंस्टीट्यूट ों  की

 स्थापना
 की

 ग्रावइ्यकता
 निधि
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 १६७३  श्री  बि०  दास  कुटीर  उद्योगों  के  उत्पादों
 के

 १००  रुपये

 fra  बाजार  बनाने  की

 ग्रा वश्य कता

 १९७४  श्री बि०  दास  ग  त  गांव  के  कारीगरों के  लिये  आसान  १००  रुपये

 ऋण  की  करने की

 गझ्रावश्यकता

 VEY  श्री बि०  दास  गप्त  चमड़ा  तथा  कांटा
 छुरी  उद्योगों  १००  रुपये

 को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  देने  की

 अझ्राव्यकता

 १९७६  बीबी दास  गप्त  भारत  स्थिति  १००  रुपयें

 श्री  जाधव  ata के  कार्यक्रम को 2e5E  १००  रुपये

 लागू  करने  में  सफलता

 REKo  श्री  जाधव  बम्बई  के  नासिक  जिले  में  मालेगांव  १००  रुपये

 में  औद्योगिक बस्ती  बनाने  की

 ्रावर्यकता

 aE  श्री  जाधव  १००  रुपये जुलाहों  को  जारतार  बनाने

 उन  पर  सोना  चढ़ाने  के  तरीकों

 को  सिखाने  की  सुविधायें  देने

 में

 श्री  जाघव PEER  विभिन्न  मिलों  द्वारा  कपड़े  के  उत्पादन  १००  रुपये

 पर  रोक  लगाने के  लिये  उचित

 व्यवस्था  बनाने  में  असफलता

 PERR  श्री  जाघव  दूसरी  योजना वधि  में  बिजली  १००  रुपये

 के  पर्याप्त  करघों  की  व्यवस्था
 ७५

 करने  में

 न  श्री  जाघव  कपड़ा  उद्योग  राष्ट्रीयकरण  १००  रुपये

 करने  की  झ्रावइ्यकता

 Peay  श्री  जाधव  सूती  कपड़ा  उद्योग  के  विभिन्न  १००  रुपये

 क्षेत्रों  में  कपड़े  के  उत्पादन

 के
 कोटे

 का  पुनः  समायोजन

 करनें में  असफलता

 PRR  श्री  जाधव  उर्वरक  कारखानों की  संख्या  बढ़ाने  १००  रुपये

 की  अनावश्यकता

 २००४  श्री  प्रयास  १००  रुपये कुटीर  उद्योगों  के  विकास  को

 प्रोत्साहन  देने  में  अ्रसफलता



 BAUR  art  की  मांगें  १५  VERE

 a

 रे  2  छ

 २००५  श्री  frat  पेनिसिलीन  कारखाने  १००  रुपये

 का  प्रबन्ध

 २००६  श्री  झा सर  प्रत्येक जिले  में  छोटे  पैमाने  तथा  १००  रुपये

 कुटीर  उद्योगों के  स्विस

 ट्यूट  की  शभ्रावश्यकता

 Rook  श्री  कुटीर  छोटे  ar  के  १००  रुपये

 उद्योगों  उत्पादों  के

 fat  बाजार  की

 आवश्यकता

 Qoos  श्री  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  १००  रुपये

 सहकारी  समितियो ंको  ऋण

 तथा  मशीन  देने  की

 Zook  श्री  WAT  बम्बई  राज्य  केਂ  रत्नागिरि जिले  में  १००  रुपये

 प्रौद्योगिक  बस्ती  बनाने  की

 अ्रावश्यकता

 २०१०  श्री  श्रीधर  बम्बई  राज्य  के  रत्नागिरि  जिले  १००  रुपये

 में  कागज  मिल  बनाने  की
 ~

 आवश्यकता

 २०१  श्री  ब्रा सर  १००  रुपये

 पुराने  हथकण्डों के  स्थान  पर

 नये  हथकरघे  लगाने  के

 लिये  ऋण  देने  में

 लता

 २०१२  श्री  झा सर  १००  रुपये रत्नागिरि  जिले  में  जुलाहों  क्री

 सहकारी  समितियों  क़ो  बिजली

 के  करघे  देने  में  प्र सफलता

 Rooks  श्री  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण  करने  १००  रुपये

 क़ी  ग्रावइ्यकता

 २०१४  श्री  बम्बई  राज्य  के  रत्नागिरि जिले  में  १००  रुपये

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का

 विकास  करने  की  ग्रा वश्य कता

 २०२२  १००  रुपये श्री  नागी  रेड्डी  मोटर  गाड़ी  उद्योग  की  प्रगति

 का  निर्धारण  करने  के  लिए

 नियुक्त
 समिति  में  एक



 Roe क्षेत्र  १८८१  अनुदानों की  मांगें

 g  v

 -  वि

 सरकारी  सदस्य  शामिल  करने

 में  असफलता

 R  २०२३  श्री  नागी  शेट्टी  .  मोटरगाड़ी  उद्योग  क़ी  समिति  के  १००.  रुपये

 निर्देश  पदों  में  मोटर  गाड़ियों

 के  मुख्य  बढ़ाने  तथा  समवायों

 के  कार्य वहन के  प्रश्न  शामिल

 करनें में  प्र सफलता

 २०२४  श्री  नागी  रेड्डी  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  क़ा  र  oo  रुपये+

 रियो  के  ware  ऑद्योगिक

 रूप  से  पिछड़े  राज्यों  के  विकास

 कें  लिए  योजना  बनाने  में

 श्रीफल  ता

 २०२५  श्री  नागी  रेड्डी  सहकारी क्षेत्र  से  बाहर  के  हथकरघा  १००  रुपये

 जुलाहों क़ो  सहायता करने  में

 प्र सफलता

 २०२६  श्री  नागी  रेड्डी  हथकरघा  जुलाहों  के  लिए  कृत्रिम  १००  रुपये

 रेशम  के  सूत  तथा  रंग  के  मूल्य

 कम  करने  में  प्र सफलता

 २०२७  श्री  नागी  रेड्डी  एकाधिकार  प्राप्त  अन्तर्राष्ट्रीय  200  रुपये

 कम्पनियों  को  भारत  में  ales

 प्रसाधन  की  के  उत्पादन

 के  लिये  लाइसेंसਂ देने
 की

 अवांछनीयता

 YOR  श्री  प्रभात  कार  पश्चिमी  बंगाल  में  छोटे  पैमाने  के  १००  रुपये

 उद्योगों  को  afr  सहायता

 देने  की  भ्रावश्यकता  |

 RORR २
 श्री  प्रभात  कार  हिन्दुस्तान  मशीनी  औजार  १००

 खाना  बंगलौर  में  फाउन्ड्ी

 बनाने में  असफलता

 2033.0 हे
 श्री  प्रभात  कार  १००  रुपये

 )  लिमिटेड  का

 कार्यवाही

 २०४२  श्री  प्रभात  कार  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  १००  रुपये

 के
 अनुसार  काम  न  किया

 जाना



 ब  ७४  भ्रनुदानों की  मांगें
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 R08  श्री  प्रभात कार  निदान  इस् ट्र  मनट  लि०  १००  रुपय

 कलकत्ता  का  कार्य वहन

 २०४४  श्री  प्रभात कार  हिन्दुस्तान  केस  )  लि०  १००  रुपय

 पश्चिमी  बंगाल  का  कार्य वहन

 Wovy  श्री  प्रभात कार  अल्प-विकसित  राज्यों  में  ayer  १००  रुपय

 शिक  एकक  बनाने  में  प्र सफलता

 Reo  श्री  बि०  दास  गुप्त  PEK:  प्रदा शिनी  पर  व्यय  200  रुपय

 CEE  श्री  जाघव  मूंगफली  को  खली  का  निर्यात  १००  रुपय

 रत  समय  स्थानीय

 आवश्यकता ग्र ों का  ध्यान  रखने

 म  सफलता

 १९९८  श्री  जाघव  प्याज का  निर्यात  करने  के  लिए  १००  रुपय

 किसानों  की  सहकारी  समितियों

 को  अधिक  महत्व  देने  की

 ग्रा वश्य कता

 २०१५  श्री  श्रीधर  गाली  क्रि  खली  के  निर्यात  में  १००  रुपय

 वृद्धि  करने  की  श्रावव्यकता

 २०१६  णा  मसालों  तथा  ग्रन्थ  खाद्य  पदार्थों  १००  रुपय

 का  निर्यात  acre  की

 आवश्यकता

 Yo@  श्र  सर  g&4¥s  प्रदश ती  मं  १००  रुपये

 निर्माण  कार्य  पर  भारी  व्यय

 eat  RE  EE  ~

 fat  रामेश्वर  टांटिया  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  केवल  चाय  कौर  जूट  के  बारे  में

 कुछ  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  इन्हीं  दो  वस्तुभ्नों  से  हमें  भ्रमित  विदेशी  मुद्रा  की  aes  होती  है  ।

 निर्यात  के  द्वारा  जो  ५६०  करोड़  रुपये  जो  हमें  मिलते  हैं  उस  में  से  १३७  करोड़  रुपये  चाय  से  तथा

 १०८  करोड़  रुपये  जूट  से  मिलते

 लगभग  दो  वर्ष  पहले  तराई  तथा  क्षेत्रों  में  उगाई  जाने  वाली  साधारण  चाय

 नष्ट  होने  लगी  थी  परन्तु  समय  पर  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाने  के  कारण  इसको  कुछ  सीमा  तक

 जा  इसकी  मुझें  प्रसन्नता है  ।  साधारण  चाय  के  निर्यात  में  हमें  पूर्वी  श्रफ़ीका

 a TS  CREE  oa  हद  लला  ae aa  tome

 tra  प्रंग्रेज़ी  में



 २४  १८८१  अ्रनुदानों  की  मांगें  ५७४

 इन्डोनेशिया  तथा  चीन  की  प्रतिद्वन्द्विता  का  भी  ध्यान  रखना  है  ।  इन  देशों  की  साधारण  चाय

 विदेशी  बाजार  में  हमारी  साधारण  चाय  की  तुलना  में  सस्ती  है  कौर  इस  कारण  यदि  हमारे  हाथ

 ससे  चाय  का  विदेशी  बाजार  चला  गया  तो  बड़ी  हानि  होनें  की  संभावना  हो  जायेगी  ।  हाल  में ही

 कछार में  ११  बागानों  में  काम  बन्द  रहा  |  इसलिये  हमें  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  तथा  राज्य

 केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  प्रकार  का  कोई  विधान  बनाये  जिससे  बागानों  में  सुप्रबन्ध

 होने  पर  कोई  कार्यवाही  की  जा  सके  तथा  साधारण  चाय  सस्ती  तथा  अधिक  मात्रा  में  उगाई  जा

 सक े|

 दूसरी  वस्तु  जिससे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  मिलती  है  वह  जूट  है
 ।  विभाजन से  पूवे  हम  जूट  की

 ३०  लाख  गांठें  तैयार  कर  रहे  थे  भ्र ौर  द्वितीय  योजना  का  हमारा  लक्ष्य  ६०  लाख  गांठें  बनाने का

 था  ।  हमें  प्रसन्नता  है  कि  हम  ने  पहले  ही  वर्ष  में  ७०  लाख  गांठें बना  लीं  |  परन्तु  इसका  बड़ा  खेद  है

 कि
 सरकार  ने  इसके  निर्यात  का  समुचित  प्रबन्ध  नहीं  किया  ।  जिससे  देश  में  ग्राफिक्स  के  कारण

 मूल्य  बहुत  गिर  गये
 ।

 सभा  में  घोषणा  की  गई  थी  कि  जूट  के  निर्यात  की  अनुमति  दी  जायगी  !

 परन्तु  प्रनमत्ति च्  मिलने  पर  भी  तीन  महीनों  तक  हम  वायदे  पर  जूट  नहीं  भेज  सके  ।  इस  सम्बन्ध

 में
 मुझे  विदेशों  से  दो  पत्र  मिले  हैं  जिन  में  बताया  गया  है  कि  जूट  में  हमारी  प्रतिस्पर्धा  पाकिस्तान

 से  है  ak  जब  कि  पाकिस्तान  जूट  के  भेजने  में  शीघ्रता  करता  हमारे  यहां  निर्वात पलव  तथा  प्रत्य

 निर्यात  प्रक्रि याप् नों  के कारण  विलम्ब  हो  जाता  है  इसलिए  भारतीय  प्राधिकारियों  कों  इस  बात  को

 समझना  चाहिए
 ।

 मेरा  एक  यह  भी  सुझाव  है  कि  जूट  पर  निर्यात  Yow  उस  समय  लगाया  गया
 था

 जब  भारत  पाकिस्तान दोनों  एक  थे  ।  wa  परिस्थितियां  बदल  गई  हैं  इसलिए  उनके  अनुकूल  ही

 हमें  भी  परिवर्तन  करने  चाहिएं  atk  १५  रुपये  का  निर्यात शुल्क  जूट  पर  से  हटा  देना  चाहिए
 |

 बिहार  के  लगभग  २००  विधायकों  तथा  संसद्‌  सदस्यों  ने  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  जूट  संकट

 के  बारे  में  एक  भ्र भ्या वेदन भेजा  था  परन्तु  अभी  तक  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  माननीय

 मंत्री  ने  कहा
 था  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  जूट  खरीदेगा  ।  जनता  ने  उनके  इस  वक्तव्य  का  स्वागत

 किया  ।  परन्तु  जब
 कि  जूट  का  3,%0,00,000  मन  उत्पादन  केवल  ५०,०००  मन  जूट

 व्यापार  निगम  ने  २०  रुपये  ८  जानें  मन  के  भाव  से  खरीदा  शर  विदेशों  में  निर्यात करने  वाले

 ठेकेदारों  से  कहा  कि
 उन  को

 सरकार
 २३

 रुपये
 ८

 मन  में  देगी
 ।

 परन्तु  जैसा
 कि

 मैंने
 अभी

 बताया  निर्यात  नहीं  किया  जा  सका  कौर  बेचारे  किसान  की  कठिनाई  में  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ा  ।

 मेरा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  से  सरनू  रोध  है  कि  वह  जूट  के  मामले  पर  ध्यान  दें  जिससे  जूट  के

 तथा  व्यापारियों  के  साथ  न्याय  किया  जा  सके  |

 मेरा  यही  कहना  है
 कि

 चाय  तथा  जूट  के  बारे  में  कुछ  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इन  दोनों

 चबूतरों से  ही  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  ora  होती  है
 ।

 जूट  के  बारे  में  जून  से  पहले  ही  कुछ  किया  जाना

 चाहिए  क्योंकि  जून  में  अगली  फसल  तैयार  हो  जायेगी  कौर  यदि  आवश्यक  कार्यवाही  नहीं  हुई  तो

 इसके  मूल्य  ak  गिर  जायेंगें  ।

 श्री  पी०  To  रामकृष्णन  :
 प्रारम्भ  में  मैं  मद्रास  सरकार  की  कौर  से  माननीब

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  का  साभार  प्रकट  करता  हूं  कि  उन्होंने  मद्रास  के  मुख्य  मंत्री  के  सुझाव  को

 मान  कर  हथकरघा  उद्योग  को  दो  ७
 की

 छूट  दे
 जिससे  मद्रास

 में
 हथकरघा  उद्योग  पर  जो

 संकट  श्राया  वह  दूर
 हों

 गया
 |

 वि  ब  |  CG  a

 मूल  अंग्रेजी  में



 areal  को  माग RAGE  बाजार  <5  MRE

 पी०  रा०

 ma  मैं  देश  के  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हुं  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 माननीय  मंत्री  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  हमारा  औद्योगिक  राष्ट्रीय  करण  कुछ  सिद्धान्तों

 पर  आधारित होना  चाहिए  मेरे  विचार  से  वह  सिद्धान्त  यह  है  कि  हमारे  उद्योगों  में  जनता

 की  भझ्रावश्यकता  पूरा  करने  के  लिये  सभी  संसाधनों  का  पूरा  उपयोग  किया

 का  इस  प्रकार  विकास  हो  जिससे  विकास  में  किसी  '  प्रकार  की  कठिनाई  न  श्र  व्यापार  तथा

 रोजगार में  समानता  हो  ।  प्राथमिकता भी  विभिन्न  औद्योगिक  वर्गों  में  समान  रूप  से  दी  जाये  ।

 संघ  के  विभिन्न  राज्यों  की  बर्थ-व्यवस्था  के  विकास  में  तथा  राष्टीय  अर्थ-व्यवस्था  के  विकास में

 समानता हो  ।

 मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  औद्योगीकरण  का  मूल  ara  यह  है  कि  उद्योग को  प्रतिद्वन्द्वी

 होना  चाहिए  तथा  प्रतिद्वन्द्विता  उस  में  बनी  रहनी
 |

 यह  बताया  जा  चुका  है  तथा  माननीय

 जानते  हैं  कि  कपड़ा  उद्योग  में  प्रतिद्वन्द्विता  प्रायः  समाप्त हो  गई  है  ।  हमें  प्रयत्न करने

 जिससे  उद्योग  का  ग्राधनिकीकरण शीघ्रता  से  हो  ।  '  झर  उसके  लिये  आवश्यक  है  कि  जन  शक्ति

 के  स्थान  पर  महीनों  का  उपयोग  हो  ।  मेरा  तो  अरपना  मत  है  कि  यदि  ऐसा  हो  गया  तो  कपड़े

 उत्पादन  भी  बढ़  जायेगा  प्रौर  alan  व्यक्तियों  को  रोजगार  भी  मिल  जायेगा  ।

 om  चीनी  उद्योग  में  बड़ी  कंठिनाई  है  ।  यह  कठिनाई  मेरे  विचार  से  इस  कारण  से  है  क्योंकि

 चीनी  मिलें  उचित  स्थानों  पर  नहीं  लगाई  गई  हैं  ।  हमें  चीनी  मिलें  स्थापित  करते  समय  इसको

 ध्यान  में  रखना  चाहिए ं।

 मेरे  विचार  से  गंगा  के  मैदानों  में  बहुत  चावल  उगाया  जा  सकता  है
 ।  सीमेन्ट  का  उत्पादनਂ

 बढ़ाया  ज़ा  सकता  है  क्योंकि  एक्सचेंजरਂ
 तथा  से  इंधन  की

 बचत  हो  जाती  है  ।  मेरा  सुझाव  है
 कि

 सीमेंट  उत्पादन  मशीनों के  स्थान

 यंत्र  जान  चाहिएं  |

 दोष  पूर्वे  मेंने  दो  Gara  दिये  थे  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  मंत्रालय  ने  उनकों  लागू  कर

 दिया है
 ।

 एक  तो  में  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  खली  का  निर्यात  किया  जाये  ।  मुझे  पता  लगा

 कि  २००,०००  टन  खली  का  निर्यात  के  बारे  में  बातचीत  हो  रही  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि

 खली  के  निर्यात  से  जो  arg  हो  उसका  उपयोग  उर्वरक  का  रायात  के  लिये  किया  जाना  चाहिए  ॥

 चीनी  उद्योग  से  हम  कितने  ही  उपोत्पाद  बना  सकते  हैं  ।  जैसे  की  खोई
 *

 से  कागज़

 हाड बोर्ड शादी  तथा  जिससे  नाइलोन बनता  जा  सकते  हैं  ।  शीरे  से

 अल्कोहल  बनाया  जा  सकता  है  जिसको  पैट्रोल  के  स्थान  पर  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।

 मेने  उस  समय  दूसरा  सुझाव  दिया  था  कि  बिनौले  का  तेल  निकाल  कर  विदेशों  में  भेज

 सकते  हैं  लगभग  २०  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  हैं
 ।

 इसके  भ्र ति रिक्त इस  के

 तेल  में  चर्बी  बहुत  होती  है  इसलिए  इसको  खाकर  देशवासी  अन्य  खाद्यान्नों  की  चर्बी  की  कमी  को

 पूरा  कर  सकते  हैं  ।

 wa  are  मशीन  बनाने  के  उद्योग  को  लीजिये  ।  मेरा  विचार  है  कि  यदि  दूसरी  योजना वधि

 में  हम  मशीन  बनाने  के  उद्योग  का  विकास  कर  पाते  तो  संभवतया  तीसरी  योजना
 &  लिए  श्रावक

 मशीनों  हमें  कम  प्रख्यात  करना  पड़ता  ।  मेरा  विचार  हैकि विकास ऋण  निधि  तथा  eto  सी०

 एम०

 निधि

 तथा

 अन्य  निधियां

 भी

 मशीन  बनाने  के  उद्योग  में  लगाई  जानी  चाहिएं

 ।

 =
 Baga ASsc.
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 माननीय  मंत्री  ने  चीनी  उद्योग  में  मशीन  बनाने  वालों  की  दो  संस्थायें  बनाई  हैं  जो  दूसरी

 योजनाबद्ध में  ५०  लाख  रुपये  की  बचत  ११  चीनी  मिलें  बनायेंगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  चेतावनी

 देना  चाहता  हूं  कि  संभवतया  यह  संस्थायें  मनमानी  मूल्य-व्यवस्था  लागू  दें
 ।  इसलिए

 मेरा  सुझाव  है  कि  एक  संस्था  के  स्थान  पर  कई  संस्थायें  प्रादेशिक  राधा  पर  इस  प्रकार  बनायें  जिससे

 मूल्यों  में  प्रतिद्वन्द्विता  रहे  कौर  एक  प्रदेश  से  दूसरे  में  ले  जाने  के  परिवहन  के  व्यय  में  भी

 व्ययता की  जा  सके  |  इसके  अतिरिक्त  ऐसा  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  जिससे  विदेशी  सांचे  प्रगति

 निधि  मशीन  बनाने  में  लगायें  |  मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  इस  विदेशी  सहयोग  से  देय  में  मशीन

 बनाने  के  उद्योग का  शीघ्र  विकास  हो  जायेगा  ।

 pot  कमल  सिह
 :

 वाणिज्य  ate  उद्योग  दोनों  ही  के  क्षेत्र  में  कम  काफी  पीछें

 हैं  ।  जापान  चीन  हम  से  कहीं  आगे  बढ़  गये  हैं  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  इसके  लियें

 काफी-कुछ किया  है  ।  उद्योग  के  क्षेत्र  में  हम  ने  यथेष्ट  प्रगति
 तो

 की  लेकिन  हमें  अपने  माल
 की

 किस्म  पर  अधिक  जोर  देना  चाहिये  |

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 से  सम्बन्धित

 प्रादेशिक  संगठनों
 को

 हटा

 उनके  स्थान  पर  हर  राज्य  में  एक  बड़ी  संस्था  बनाने
 की

 बात  कही  गई  है
 ।

 वे  सभी  विकास  आयुक्त

 के
 अ्रन्तगंत

 कार्य
 करेंगी

 ।  इससे  बहुत  सी  गड़बड़ी
 भी

 मिट  जायेंगी  ake  छोटे-छोटे
 उद्योगपतियों

 की  सहायता  भी  हज  ढंग  से  की  जा  सकेगी  ।  बम्बई  पटना  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के

 प्रतिष्ठान  उतनी  सफलता  प्राप्त  नहीं  सके  जितनी  कि  दिल्ली  के  खोखला  स्थित  प्रतिष्ठान

 ने  की  है
 ।

 अब  इस  पुनर्गठन  से  सभी  स्थानों  के  प्रतिष्ठानों  का  कार्य  ठीक  किया  जा  सकेगा
 ।  इन

 प्रतिष्ठानों  में  मैंने  कुछ  चलती-फिरती  गाड़ियां  भी  देखी  हैं  जो  गांवों  में  जा-जा  कर  लोगों  को

 बढ़ईगिरी  श्र  लोहारगीरी  के  काम  सिखाती हैं  ।  wit  हमें  प्रतिष्ठान  में  ही  किये  जाने

 वाले  कामों  पर  जोर  देना  चाहिये  ।

 दूसरी  चीज़  मेंने  यह  देखी  है  कि  ये  सेवा  प्रतिष्ठान  अपनी  औद्योगिक  बस्तियों  को  सहायता

 तो  देते  पर  वे  कारखाना  संस्थापित  करने  में  सहायक  नहीं  होते  ।  यदि  औद्योगिक  बस्तियों  में

 एक  बड़ा  कारखाना  भी  रहे,तो  उससे  उन  बस्तियों  की  छोटी-छोटी  फैक्टरियों  को  बड़ी  मदद  मिलेगी  ॥

 तब  हर  छोटी  फैक्टरी  को  लेथ  प्रौढ़  eq  मशीनें  उनके  चालक  रखना  जरूरी  नहीं  होगा  ।

 हमारे  देश  में  औजार  कौर  ठप्पे  बनाने  वाली  कुछ  गिनी-चुनी  व्यवसायिक  संस्थायें  ही  हैं
 |

 हर  छोटी  फैक्टरी  में  ऐसी  व्यवस्था  करना  मुश्किल  है  ।  इसलिये  मंत्रालय को  इसके  कुछ

 बड़ी-बड़ी  व्यावसायिक  संस्थाओं  को  प्रोत्साहित  करना  चाहिये  |

 खोखला जेसे  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों से  छोटे-छोटे  उद्योगों  को  बड़ा  लाभ  होता  है  ।  वहाँ

 संचार के  सस्ती  इत्यादि  सभी  उनके  लिये  सुलभ  रहते  हैं  ।  वे  एक-दूसरे

 की
 सेवाओं  श्र  इत्यादि  का  भी  उपयोग  कर  सर्कते  हैं  ।  द्वितीय योजना  में  जिन  बड़ी-बड़ी

 औद्योगिक  बस्तियों
 की

 योजना  रखी  गई  शायद उन  में  से  प्रत्येक  की  लागत  Yo-Yo  लाख  रुपये

 श्र  छोटी  बस्तियों  पर  ROAR Y  लाख  रुपये  ही  चे  होंगे  ।  औद्योगिक  बस्तियां  बनाने

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
 की

 लेकिन  इसकी  लागत  ऋण  के  रूप  में  केन्द्र  द्वारा ही  जुटाई  जायेगी
 ।

 मंत्रालय  के  प्रतिवेदनों  में  बताया  गया  है  कि  द्वितीय  योजना-काल  में  ११०  औद्योगिक

 ee
 बस्तियों की  योजना  बनाई  गई

 लेकिन  कभी  तक  कुल  १७  पूरी बन  पाई  हैं  |
 बाद  के  प्रतिवेदन

 अंग्रेजी  में
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 Fr]
 [at  कमल  |

 बताया
 गया  है  कि

 २०  पूरी बन  चुकी  हैं
 ।  योजना  का  लक्ष्य  पूरा  करने  के  लिये  हमें

 ate
 श्रमिक

 प्रयास  करने  पड़ेंग े|

 इन
 बस्तियों  के  लिये  भूमि  का  भजन  करने  कौर  इमारतें  खड़ी  करने  की  पूरी  जिम्मेदारी

 भारत
 सरकार

 को  ग्रसने  ऊपर  लेनी  चाहिये  |

 हमारी  कृषि  में  भूमि  पर  बहुत  श्रमिक  दबाव  है
 ।

 भूमि  पर  इतने  अधिक  लोग  निर्भर  रहते
 कि  उत्पादन  उनके  लिये  पूरा  नहीं  पड़ता  ।  इसलिये  कृषि  क्षेत्रों  नये-नये  उद्योग  खोलने

 चाहियें  |  बिहार  के  दक्षिणी  भाग  में  प्रौद्योगिक  बस्तियों  की  संस्थापना  की  जानी  क्योंकि

 बड़े-बड़े  उद्योग  उत्तर  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  ही  केन्द्रित  हैं

 उत्तर  बिहार  के  उद्योगों  के  लिये  विद्युत  की  बड़ी  झ्रावश्यकता  है  ।  बरौनी  के  तापीय  संयंत्र

 को  पुरा  बनने  में  कभी  कई  साल  लग  जायेंगे  ।  इसलिये  मंत्रालय  को  उसके  काम  में  तेजी  लाने  पर

 जोर  देना  चाहिये  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  भी  दक्षिण  बिहार  को  श्रावश्यकतानुसार  विद्युत  नहीं  जुटा  पाया  है  ।

 इसी
 कभी  के  कारण  वहां  एक  प्रस्तावित  शीत  कोठार  संयंत्र  नहीं  लगाया  जा  सका  है  ।

 कुछ  लोगों  का  विचार  है  कि  देश  की  हर  १०  या  १४५  लाख  जनसंख्या  के  बहु प्रपोज नी य
 योजना

 ं
 के  अतिरिक्त  एक  तापीय  संपत्र  भी  होना  चाहिये  ।  शायद  माननीय  मंत्री  का  भी  यही

 विचार  है  ।  लेकिन  इस  में  वर्षों  लग  जायेंगे  ।  लेकिन  यदि  दक्षिण  बिहार  की  सोन  बांध  योजना

 की  मंजूरी  मिल  तो  हम  १३,०००  किलोवाट  विद्युत  कठिन  कषाय  क्षेत्रों  के  लिपे  जुटा  सकते  हैं  ।

 उससे
 छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों को  बड़ा  लाभ  होगा

 माननीय  मंत्री  को  उस  योजना  को  मंजूर  कराने  कौर  कार्यान्वित  कराने  का  प्रयास  करना

 चाहिय े|

 राजेश्वर  पटेल  :  देश  के  औद्योगिक  विकास  की  दृष्टि  से  इस  मंत्रालय

 का  भारी  महत्व  है  ।  देश  के  सीमित  संसाधनों  को  देखते  इस  मंत्रालय  ने  काफी  सफलता

 प्राप्त  की  है  ।

 इस  मंत्रालय  ने  निजी  कौर  सरकारो  क्षेत्रों  के  बारे  ह  बड़ा  संतुलित  दृष्टिकोण  बनाये  रखा  है  ।

 मंत्रालय  ने  १६४८  अ्रौर  १९५६  को  प्रौद्योगिक  नीति  को  कार्यान्वित  करने  का  यथाशक्ति  प्रयास

 किया है
 ।  मे  अभी  केवल  मोटर  उद्योग  के  बारे  में  कहना  चाहता हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  एक

 प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  था  कि  मोटरों  का  मूल्य  बढ़  जाने  का  कारण  यह  है  कि  मोटर  खरीदने

 वाले  लोग  उन्हें  धिक  मूल्य  पर  बेचते  जब  कि  दूसरी  दौर  मोटरों  की  सब  से  श्रमिक  खरीद

 करने  वाले  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  का  कहना  है  कि  मोटरों  के  उद्योगपति  ही  गड़बड़ी  करते  हैं  ate  इसीलिये

 उस  मंत्रालय  ने  अपने  युद्ध-सामग्री  कारखानों  में  ही  मोटरें  तैयार  करने  की  योजना  बनाई  है  ।  मे

 दौनों  एक-दूसरे  को  विरोधी  acta  इन  दोनों  का  मेल  कैसे  बैठाया  जाये  ?

 मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  उद्योग  को  सहायता  करने  के  उपायों  की  बात  सोचें  ।

 VEVR  से  पहले  हमारे  देश  में  कोई  भी  उद्योगपति  मोटर-निर्माण  का  कारखाना  खोलने  के  fet

 तेयार  नहीं  था  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सब  से  पहले  मोटेल  ने  ही  इस  उद्योग  की  संभावनायें  समझी  थीं  ।  उस  ने  ही

 १६४२  में  aa  प्रतिशत  भारतीय  मोटरें  बनाने  का  कार्यक्रम  रखा  था  |  लेकिन उसकी  योजना  में

 एक  बड़ी  त्रुटि  यह
 थी

 किं  वह  एक  ही  कारखाने  में  सभी  तरह
 की

 मोटरें  तैयार  करने
 की

 बात  लेकर

 चली  थी  ।  मोटसंਂ  ने  छोटी  ही  बड़ी-बड़ी  कारें  कौर  ट्रेक
 भी

 बनाने  चाहे  थे
 ।

 अमरीका  में  भी  एक  मोटर  उद्योग  में  केवल  कुछ  ही  तरह  की  मोटरें  तैयार  की  जाती हैं
 ।  वहां एक

 कारखाने में  दो  से  ज्यादा  प्रकार  की  मोटरें  तैयार  नहीं  की  जातीं  ।  अमरीका  बड़ी-बड़ी  कारें

 तैयार  करता  कौर  इंगलैण्ड  छोटी-छोटी  ।  जमाने  में  भी  ज्यादातर  एक  ही  किस्म  की  मोटरें  तैयार

 होती हैं

 यह  एक  बड़ा  पेचीदा  सा  उद्योग  है
 ।  इस

 उद्योग  की  सफलता
 की

 एक  शर्तें  यह  है
 कि

 मोटरों

 का निर्माण बहुत  बड़े  पैमाने  पर  होना  यानी  मोटरों
 की

 मांग  बहुत  ज्यादा  होनी  चाहिये
 ।

 लेकिन  हमारे  देश  में  १६४२  से  पहले कभी  भी  २०,०००  से  ज्यादा  मोटरों  का  ब्रा यात  नहीं
 था  |

 PEK  तक  मोटर-निर्माण  के  दो  समवाय  चलने  लगे  थे  ।  सरकार  ने  उनकी  सहायता  के  लिये  ही

 Peo  या  १९५१  से  पूरी  कारों  का  lara  बिलकुल  बन्द  कर  दिया  था  |

 दूसरी  ReuR  सरकार  ने  मोटर  उद्योग  का  पुरा  मामला  शुल्क  आयोग को सौंपा को  सौंपा

 था  ।  लेकिन इस  झ्रायोग  प्राय  समस्याओं की  मोटर  उद्योग  की  waco  पर  भी  ऊपरी

 ढंग  से  विचार किया  ।  आयोग  ने  यह  कभी  सोचा  ही  नहीं  कि  हमारे  देश  में  मोटरों  की  मांग  बड़ी

 सीमित  है  कौर  इसीलिये  हमारे  यहां  राधे  दर्जन  किस्म
 की

 मोटरें  बनाने  वाले  कारखाने  खड़े  नहीं
 किये जा  सकते  ।

 aa  ने  बड़ी  उदारता  से  एक  सुझाव  यह  भी  दिया  था  कि  ७,०००  तक  की  लागत  की

 बेबीकारों  का  भी  निर्माण  होना  चाहिये  ।  लेकिन  आयोग  ने  इस  किस्म  की  रायात  होने  वाली  कारों

 का  मूल्य  पता  लगाने
 की  चेष्टा

 तक  नहीं की  ।

 आयात की  जाने  वाली  ऐसी  कारें  हमारे  यहां  ४,०००  रुपये से  अधिक  की  नहीं  पड़तीं  ।

 हमारे  यहां  के  समवाय  बहुत  ही  सीमित  संख्या  में  कारें  तैयार  करते  प्रौढ़  अपने  कारखानों का

 सारा
 अवक्षयण

 उन  से  वसूल  लेना  चाहते  हैं
 ।  इसीलिये  उपभोक्ता  को

 उनका  मूल्य

 &,000  १०,०००  रुपयों  तक  देना  पड़ता  इतना  ही  मोटेल  अपनी

 १७  साल  की  जिन्दगी  में  भी  शत  प्रतिशत  भारतीय  कार  नहीं  बना  पाया  है  ।  मंत्रालय  भी

 इन  उद्योगों  को  यह  नहीं  बता  पाया  है  कि  भारत  में  उपयोगी  कारों  ऐसी  कारों  की  जरूरत  है

 जो
 हमारी  ऊबड़-खाबड़  सड़कों  के  लिय  उपयुक्त  हों

 ।
 हमारे  ear  में  बहुत  ही  बढ़िया  किस्म  की

 कारों  की  जरूरत  नहीं  हैं  ।

 सरकार  तो  प्रफुल्ल  आयोग  को  पूरा  मामला  सौंपकर  अलग  बेठ  गई  |  कभी-कभी एक  चौथी

 समिति  नियुक्त  की  गई  है
 ।

 लेकिन  समिति  की  सिफारिशों  से  किसी  में  भी  उत्साह  पैदा  नहीं  हा

 है  ।  उन  सिफारिशों  का  परिणाम  fern  इतना  gar  है  कि  देशी  कारों  के  मूल्य  a  चढ़  गये  हैं
 ।

 हमारे  देश  में  रेलवे  इतनी  विकसित  नहीं  हैं  कि  की  श्रावइयकतायें  पुरी  कर  सकें  ।  इसलिये

 मोटर  उद्योग  का  महत्व  बहुत  ज्यादा  है  ।  लेकिन  यदि  सरकार  वास्तव  में  इस  उद्योग की  सहायता

 करना  चाहती  तो  उसे  यहां  निर्मित  होने  वाली  कारों  की  किस्मों  के  बारे  में  एक  निश्चित  नीति

 अपनानी  चाहिये  |
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 राजेश्वर

 [  अध्यक्ष  महोदय  -  पीठासीन  हुये  |

 हमारे  देश  में  मोटर-निर्माण के  समवाय  आयात  किये हुए  हिस्सों
 और  पुर्जों  को  संयोजित

 भर

 करते  इन  में  से  कुछ  को  बन्द  करना  जरूरी  कौर एक  समवाय  को  एक  से  अधिक  किस्म  की  कार

 तैयार  करने  की  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  वह  एक  किस्म  की  कार  भी  एक  निर्धारित  मूल्य पर

 तयार  होनी  चाहिये  |

 श्री  ल०  ०७  घोष  :  चाय  उद्योग  क़ी  कुछ  विशेषताएं  |  पिछली  तीन  वह  के

 बिक्री  को  देखने  से  पता  चलता  ह  कि  इसकी  बिक्री  बहुत  कम  रही  हैं  ।  इसका  औसत  मूल्य  केवल  १.  ४४

 नया  पेसा  रहा  हें  जो  कि  चाय  के  श्रमिक  मलय  से  रुपया कम  है  |

 मुझे  मालूम  ह  कि  चाय  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  अ्रम्यावेदन  के  ara  पर  माननीय  मन्त्री

 महोदय  ने  कुछ  सहायता  दी  थी  किन्तु  उससे  तो  समस्या  का  समाधान  नहीं  होता  |  जब  तक  हम

 इसकी  अधिक  ध्यान  नहीं  देंगे  तब तर्क  इस  सहयोग  को  नहीं  बचा  सकेंगे  |  चाय  उत्पादन के  ग्राहकों

 को  देखने  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है
 कि

 हम  विश्व  में  उत्पादित  चाय  का  Yo  प्रतिशत  उत्पादन  करतें

 हैं  ।  विदेशी  विनिमय  को  सबसे  अधिक  प्राय  इसी  चाय  से  होती  है  ।  पिछले  साल  हमने  चाय से  १००

 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  विदेशी  विनिमय  की  ara  की  थी  ।

 चाय  के  इतने  अधिक  उत्पादन  में  से  ६०  प्रतिशत  चाय  साधारण  चाय  हे  ।  अपर

 श्रीराम  दारजिलिंग  में  उत्पादित  होने  वाली  जती  चाय  कहीं  कौर  नहीं  होती  ।  लेकिन  सबसे

 बड़ी  कठिनाई  तो  साधारण  चाय  के  बारे  में  ही  हैं  क्योंकि  इसमें  बड़ी  प्रतियोगिता  होती  हे  ।  सुना  हूं  कि

 चाय  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये
 चीनी

 बड़ा  सक्रिय
 ह  ।  ZERO  के  अन्त तक  वह  .८  ६००  पौंड

 उत्पादन करने  लगेगा  |
 इस  प्रकार  शीघ्र  ही  इस  क्षेत्र  में  उसका  महत्वपूर्ण  स्थान हो

 जायेगा  |  चाय

 मंडल  के  श्रेय  ने  अभी  हाल  में  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि
 चीन  किसी  भी  मूल्य  पर  अपनो चाय  बेच

 सकेगा  ।  ऐसी  स्थिति
 में  हमारे  निर्यात  को  धक्का  लगेगा  ।  शौर  चीन  पूर्वी  भ्र्जेन्टाइना  TAT

 अन्य  देश  प्रतिस्पर्धा  में  हमें  पीछे  छोड़ देंगे  ।  पूर्वी  अफ्रीका  भी  चाय  बागानों  को  बढ़ाने  के  लिये  काफी

 कर  रहा  है  ।

 यदि
 इस  उद्योग

 को
 बचाना  हूं  तो

 न
 इसे  शुल्क  से  मुक्त  करना  हे  बल्कि

 aa
 सुविधाएं

 भी  देनी  होंगी  ।  इस  पर
 इतना  भारी  कर  है  कि  इसका  प्रतियोगिता  में  ठहरना  कठिन

 हो  गया हें  ।

 इस  पर  भी  करना है  ।

 चाय  उद्योग  सारे  साल  नहीं  चलता  बल्कि  साल  के  कुछ  महीने  में  ही  कार्य  होता  |  छ

 महीने तक  फसलं के
 लिये  ि 1०

 की
 जाती  हू

 र  छ  महीने  फसल  होती  है  ।  फसल  करते  समय

 प्रायः  इस  उद्योग  में  हड़ताल  होती  है  जिससे  छोटे-छोटे  चाय  बागानों  पर  इसका  काफी  प्रभाव

 पड़ता  हैं  ।  इन  हड़तालों  को  गैर-कानूनी ठहराये  जाने  के  बाद  भो  नियोजक  श्रमिकों  के
 विरुद्ध  कोई

 कांयं वां ही  नहीं  at  सकते ।  संरंकार  ही  उनके  fate  कार्यवाही  कर  सकती  हे  क्योंकि

 हमारे  यहां  ar  कानून  ही  ऐसा  श्रमिकों  द्वारा  प्रांजल  मांग  की  जाती  हैं  कि  कीम

 के  घंटे  तथा  वेतन  में  वृद्धि  कौ  जाये  शौर  इसके  ग्र ति रिक्त

 अन्य  प्रकार  की  भी
 सुविधाएं  दी  ora  wa  यह  देखना हूं

 कि
 क्या

 ऐसी
 स्थिति  में

 उद्योग

 चल  सकता  हम  देखते हैं  कि
 जहां

 तक  किं
 श्रमिकों

 के  व्यवहार  की  बात  हैं  सरकार उसके

 लिये  पूंछ  नहीं  केर  सकती  पहले  ये  लोग  जाड़ों  में  ८  घंटे  काम  fared थे  किन्तु  अब  ae

 के
 अनुसार  मज़दूरी

 की
 व्यवस्था  लागूं  होने  के  काम  खत्म  हो  जानें  पर  वे  मजदूरी

 की
 मांग

 करे

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 सकते  हैं  ।  जाड़े  के  दिनों  में  वहां  काफी  कठिनाई  होती  वहां  अनुशासन  की  कमो हू  ,  काम  की

 गुणता  भी  कम  हो  गई  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  are  श्रमिकों की  मजदूरी  कम  करें  बॉस  at  ae

 कहना  है  कि  कम  से  कम  श्राप  इतना  श्रव्य  देखें  कि  ये  लोग  श्रमिक  से  at! W ataa  काम  करें  तथा  काम  की

 मात्रा  व  गणित  को  बढ़ावें  ।  क्योंकि  जब  तक  श्रमिक  तथा  नियोजक  दोनों  मिल  कर  काम  नहीं

 करेंगे  तब  तक  काम  होना  सम्भव  नही ंहूं  ।  प्रौढ़ कोई  भी  उद्योग  उन्नति  नहीं  कर  सकता
 |

 जब  हम  विदेशों

 की  कौर  दृष्टिपात  करते  हूँ
 तो

 हम  देखते  हूँ  कि  वहां
 का

 उत्पादन  मूल्य  हमारे  यहां
 की

 अपेक्षा  बहुत  कम

 हैं  ।  मेरा  निवेदन  हैं  कि  वाणिज्य  मन्त्री  तथा  श्रम  मन्त्री  दोनों  मिल  कर  as  पौर  नियोजकों  तथा

 श्रमिकों  के  कामों  को  देखते  हुए  इस  उद्योग  के  बारे  में  विचार  करें  ।  क्योंकि  यह  वह  उद्योग  ह  जो  सबसे

 अधिक  विदेशी  विनिमय  कमाता  हैं  तथा  हजारों  व्यक्तियों  को  काम  देता  ह  भ्र ौर  यदि  एक  बार  यह

 निर्यात  क्षेत्र  से  पिछड़  गया  तो  यह  देश  के  हित  में  नहीं  होगा  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  कोई  ऐसो  समिति  बनाई  जाये  जोਂ  यह  प्रयत्त  करे  कि  हड़तालों  तथा

 तालाबन्दी  के  मामलों  की  संख्या  को  कम  से  कम  कर  दे  ।  प्यार  घोरे-धीरे काम करो
 काम  करो

 प्रणाली
 पर  एक

 सरकार  से  प्रतिबन्ध लगा  दे  ।  जाड़ों  के  दिनों  में  काम  के  घंटे  निश्चित  कर  दिये  जायें  ।  और  इस  प्रकार

 वेतन  कम  किये  बिना  ही  काम  की  गुणिता  बढ़  जायेगी  ।

 चाय  उद्योग  की  लगभग
 Wo

 प्रतिशत  लाभ  सरकार  को  जाता  है  ।  चाय  बागान  मालिकों को  कोई

 विशेष  लाभ  नहीं  होता  पिछले  दो  तीन  वर्षों  से  ये  उद्योग  हानि  में  चल  रहे  ह  ।

 मन्त्रालय  को  चाहिये  कि  वहू  विदेशों  में  प्रिक  से  अधिक  मात्रा  में  चाय  का  प्रचार  करे
 ।

 रीका
 में

 चाय
 की

 काफी  खपत  होती  है  किन्तु  वह  भारतीय  चाय  का  आयात  श्रमिक  नहीं  करता
 fear  जर्मनी  तथा  मिश्र  में  भी  चाय  की  खपत  होतो  है  ।  अतः  उप  ८...  देशों  में  चाय  की  खपत

 बढ़ाने  के  लिये  हमें  वहां  airs  से  अधिक  प्रचार  करना  चाहिये  |  इससे  इस  उद्योग को  लाभ  होगा  ।

 मेरा  निवेदन  हं  कि  जब  तक  हम  इस  उद्योग  HY  शोर  ध्यान  नहीं  देंगे  तब  तक  इसका  भला  नहीं

 होगा  इस  उद्योग  की  हानि  से  न  तो  देश  का  ही  भला  होगा  कौर  न  किसी  अरन्य  व्यक्ति  का  ही  |

 fort  मनु भाई  दाह  :  हमें  इस  बात  पर  एवं  हूं  कि  हम  इंस  मंत्रालय  की  नीति  को  कुशलतापूर्वक

 चलाने
 में  गत

 ag
 सफल  हुए  हैं

 ।  किन्तु साथ  ही  हम  एक  क्षण को  यह  नहीं  भूलते
 कि  इस  मंत्रालय के

 ऊपर  भारी  उत्तरदायित्व  ।  राष्ट्रीय  जीवन  का  श्रमिक  तत्व  उतना  ही  विशाल  हूं  जितना  कि  माननीय

 सदस्यों  ने  बताया  हैं  ।  विभिन्न  विधियों  के  कारण  यह  विशालता  ्र  भी  बढ़  जाती  है  ।  ऐसी  स्थिति

 मं  जबकि  हमें  इस  महान्‌  देश  के  प्रौद्योगिक  चे  का  निर्माण  करना  है  हमारे  साथ  देश  HY  तथा  दस  सदन

 के  सदस्यों  की  सद्भावनाएं  होनी  अत्यन्त  प्रावश्यक  हैं  ।  यह  सदभावना
 हमारे

 बोझ  को  कम  करेगी

 जहां  तक  कि  गत  as  का  सम्बन्ध  है  इस  मंत्रालय  ने  उससे
 बहुत

 कुछ  सीखा हे
 |  विदेशी  मुद्रा  की

 जो  १९५७  के  प्रारम्भ में  पैदा  हुई  उससे  हमें  घबराहट  पेदा  नहीं हु हुई  जितनी  कि  gus  में  उस

 समय  हुई  जबकि  विदेशी
 मुद्र  के

 अभाव  के  कारण  राष्ट्र
 की

 आधिक  व्यवस्था
 की  सारी

 कमजोरियां  हमें
 पूर्णतया  नजर  आने  लगीं  कौर  जिन्हें  देख  करे  हमें  अपने  देश  की  पहले  नीतियों  की  त्रुटियां  स्पष्ट

 हो  गई  क्योंकि  उस  समय  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  का  हमें  पूरा  aire  नहीं
 था  वित्त  मंत्री  भूतकाल

 में  कहते

 रहे  हैं  कि
 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  ने  हमें  सावधान  कर  दिया  हूँ  ।'  इस  कठिनाई

 ने  केवल  देश  की

 मूल  नीति  राष्ट्रीय  महत्व
 को

 मजबूत  बनाने  में
 सहायता

 पहुंचाई  है  बल्कि  सरका
 तथा

 गैर-सरकारी
 क्षेत्रों  में  इस  चुनौती  कां  सामना  करने  के

 लिये  छोटे-बड़े  ae
 मध्य  वर्ग  के  संस्थान  खोलने  में  सहायता

 हम  भी  उन  देशों  की  भांति  जिन्होंने  भूतकाल में  अपना  विकास  किया  हैं  यह  बात  मलीं  भांति

 ज

 गये  हैं  नि  देश  के  site  iis  seta  विनिमय  अल्ताफ आन-दानययाकनयनकन्ययबकरं

 TE  अंगरेजी
 में



 ARR  भ्रनुदानों  की  मांगें
 ५

 ae Ca

 मनु भाई

 विदेशी  विनिमय  के  मामले  में  दो  बातें  हैं  पहली  बात  तो  यह  हे
 कि

 निर्यात  बढ़ा  कर  प्रदीप  से  अघिक

 विदेशी  विनिमय  कमाया  जाये  ।  श्री  कृष्ण  स्वामी  ने  निर्यात  बढ़ाने  के  सभी  पतलूनों  पर  प्रकाश

 डाला  है  ।  मैँ  जानता  हूं  कि  मेरे  साथी  श्री  शास्त्री  जी  तथा  श्री  कानूनगो  इस  निर्यात  समस्या  के  बारे

 में  प्रकाश  डालेंगे  मैं  इसके  लिये  सदन  का  समय  नहीं  लुंगा  |

 निमित  qeTAT  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  जो  प्रयत्न  किये  गये  हैं  उनके  बारे  में  सभी  लोग

 अच्छी तरह  जानते  साथ  ही  मैं  यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  इन  उद्योग  निमित  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन

 मूल्य  घटाने  के  लिये
 जो

 सुझाव  दिये  गये  हैं  उन  पर  पूरा-पूरा  विचार  किया  गया  है  जिससे  कि  विदेशी

 बाजारों  में  इनकी  अधिक  से  अधिक  बिक्री  हो  सके  ।

 देश  में  उद्योग  को  लागत  काफी  Hera  है
 ।

 विदेशी  बाजारों  में  हमारे  माल  का  मूल्य  afar

 होता हैं  ।  हमारे  अपने  देश  में
 भी

 चीजों
 का

 मूल्य  अघिक  होता  हे  क्योंकि  उत्पादन  की  कमी  के  कारण

 लागत  मूल्य  काफी  झ्रघिक  होता  हूं
 ।

 मैं  यह  कहूंगा  कि  इसके  लिये  यह  झ्रावश्यक हैँ  कि  हम  अपना

 आयात  बढ़ायें

 सभा  Goo  भ्रमणा  ८००  करोड़  रुपये  के  रायात  का  विश्लेषण  करें तो  आपको

 इस  बात  का  पता  चल  जायेगा  यह  राशि  कच्चे  माल  के  खरीदने  में  खच  की  जाती  है  ।  प्रभी दस

 वर्ष  पहले  तक  हमारा  देश  पर तन्त्र
 था  |

 उस  समय  हमारा  देश  एक  ऐसा  बाजार
 था

 जहां  कि

 सभी  देश  हमारे  यहां  अपनी-ग्लानि  चीजें  बेचा  करते  थे  ।  हमारे  यहां  के  व्यापारी  निर्माता  अथवा

 तक  न  होकर  TATA  थे  |  ऐसी  स्थिति  में  हमारी  औद्योगिक  नीति  तिहरी  होनी  चाहिये  ।  पहली

 बात  तो  यह  है  कि  हमें  प्रिये  देश  को  जल्दी  से  जल्दी  कच्चे  माल  के  मामले  में  भ्रात्मनिर्भर  बनाना

 चाहिय े।

 कच्चे  माल  में  सबसे  पहले  इस्पात  का  नम्बर  भ्राता  जेसा  कि  सभा  को  अच्छी  तरह  ज्ञात  ह  कि

 इस  क्षेत्र  में  काफी  प्रगति  की  जा  रही  हैं
 ।  आशा हे  कि  १९६२  के  तरन्त  तक  हम

 ४५
 से

 ४८
 लाख  टन

 तक  तैयार  इस्पात  बनने  लगेंगे  |  सदस्यों  का  विचार  ह  कि  हमारे  पास  कुछ  बच
 भी  जायेगा  ।

 किन्तु  मेरा  विचार  ऐसा  नहीं  है  ।  क्योंकि  देश  में  उद्योगों  के  महत्व  को  देखते  हुए  हम  कह  सकते हैं  कि

 हमारा  उत्पादन  इतना  ही  होगा  जिससे  कि  देश  की  मांग  की  पूर्ति  की  जा  सके
 ।

 हो  सकता  हे  देश  की

 बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते  हुए  आगामी  कुछ  वर्षों  में  इसकी  कमी  भी  हो  जाये
 ।  लेकिन यह

 कमी  दूर

 सकती  &  द बदते रि  हमारे  उत्पादन  की  प्रगति  बढ़ती  रहे  ।

 इसके  बाद  शादी  बनाने  के  इस्पात  का  नम्बर  कराता  हे  |  इसके  आयात  पर  काफ़ी  धन

 न्यय  होता  है  ।  हम  एक  ऐसे  संस्थान  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  सोच  रहे  हें  जो  इस  प्रकार  के

 इस्पात  तथा  एलाय  बनायेगा  ।
 मैं

 करता  हूं  कि  हमारे  देश  के  उद्योगपति  इस  क्षेत्र  में  शीघ्र  ही

 कदम  बढ़ायेंगे  ।  एक  सन् यन्त्र  से  यह  नहीं  की  जा  सकती  कि  वह  सभी  प्रकार  के  इस्पात ों  का

 निर्माण करने  लगेगा  ।  मैंने  स्वी  डन  में  एक  ऐसा  का  रखाना  देखा  जहां  ५०-६०  तरह  का  इस्पात  तैयार

 किया  जाता  है  ।  इसलिये  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  हमारे  देश  के  उद्योगपति  विभिन्न  प्रकार  के  इस्पात ों

 के  उत्पादन  के  महत्व  को  समझें  AK  ऐसा  उद्योग  डालने  के  प्रति  अपनी  रुचि  दिखायें
 ।  सरकार इस

 सम्बन्ध  में  उनकी  यथा  सम्भव  सहायता  करेगी  |

 इसके  बाद  का  प्रदान  हे  ।  काफी  मात्रा  में  हम  तांबा  सीसा  arte

 का  आयात करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  जेवर  संयंत्र  के  पुरा  होने
 की

 राह  देख  रही  हे  जहां  से

 १०,०००  टन  जिंक  तैयार  हुमा  करेगी  |  किन्तु  यह  बहुत  कम  हूँ  क्यों  कि  हमारे  यहां  कम  से  कम
 ७५,०००
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 टन  जिंक की  आवश्यकता  है  ।  हो  सकता हें  कि  तीसरी  योजना  के  पन्त  तक  इसकी  मांग  बढ  कर

 १  लाख  टन  तक  हो  जाये  ।

 तांबे  के  लिये  खेतड़ी  खदान  का  सर्वेक्षण  किया  गया  हें  ।  मैं  उद्योग  पतियों  से  अपील  करूंगा

 कि  वे  इस  बात  की  प्रतीक्षा  किये  बिना  कि  हमारा  देश  wets  धातु  के  मामले  में  जब  तक  आत्मनिर्भर

 नहीं  हो  जायेगा  तब  तक  नहीं  ठीक  नहीं  हू  उन्हें  अपने  काम  के  लिये  आयातित  वयस्क  पर

 निर्भर  पहन  चाहिये  |  विदेशों  में  भी  ऐसा  ही  gar है  ।  श  जापान  इसके  उदाहरण

 हैं  ।  उन्होंने  विदेशों  से  अयस्क  का  आयात  किया  है
 ।

 फिर  कयों
 न

 तीसरी  योजना  में  इन  अ्रलौह  धातु की

 पूति  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  में--श्रायातित  झ्र यस्क  के  द्वारा  की  जाये  |

 भारी  रासायनिकों  की  प्रगति  के  बारे  में  उस  पुस्तिका  में  जिसका
 कि

 उल्लेख  कुछ  सदस्यों  ने  किया

 भ्रमणी तरह  दिया  गया  है  |  पिछले सात  वर्षों  में  १८ ०  करोड़  रुपये का  उत्पादन  बढ़ा है  ।  कास्टिक

 a  सलफ्यू  रिक  एसिड  तथा  अन्य  भारी  रासायनिक ों के  मामलों  में  हम  करीब-करीब

 त्मनिर्भर  हो  चुके  साथ  ही  मैं  यह  भी  श्रीनिवासन देता  हूं
 कि

 हम  इस  बात  का  प्रयत्न कर  रहे  हैं

 कि  झ्रागामी  सात  वर्षों  में  भारी  रासायनिकों  के  मामले  में  हम  देश  को  आत्मनिर्भर  बना  गे  ate  यदि

 सम्भव  gar
 तो

 निर्यात
 भी

 करने  लगेंगे
 ।

 इसी  प्रसंग  में  मैं  बुनियादी  तात्विक  मध्यवर्ती  वस्तु झ्र ों  आर्गनिक  इन्टरमीजियरीज  ) }

 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  एक  दूसरी  बात  कहूंगा
 |

 हम  रंग  भ्रमण  गैलरियां  बाहर  से  मंगाते  रहे  हैं

 प्रतिवर्ष हम  बाहर  से  ३०  करोड़  से  अधिक  रुपये  के  सामान  का  आयात  करते  रहे  हैं  ।  जर्मनी को  सहायता

 से  जो  कि  after  ही  फलीभूत  हो  जायगी---हम  सरकारी  क्षेत्र  में  ६  १  बुनियादी  रंगों  के  निर्माण  के  एकक

 लगाने  में  समर्थ  हो  जायेंगे  ।  जब  एक  बार  यह  हो  जायगा  तो  हम  तृतीय  योजना  के  दूसरे  में  इन  सब

 वस्तुओं  में  लगभग  आत्म-निर्भर  हो  जायेंगे  ।

 औषधियों  के  बारे  मैंने  सारा  कार्यक्रम  सभा  के  सम्मुख  रखा  था  ।  गत  वर्ष  हमारा  उत्पादन

 लगभग oY  करोड़  रुपये का  था  |  इस  वर्ष  इनके  उत्पादन  में  भ्रत्यघिक  वृद्धि  होगी  |  यह  AX  से  ६०

 करोड़  रुपये  तक  हो  सकता ह  ।  इसी  के  साथ  मैं  साथी  पारुल कर  की  बात का  उत्तर  भी  दूंगा  जो  कि

 उन्होंने  हैं नग  के  साथ  समझौते  के  बारे  में  कहा  हे  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  प्रश्नों  के  उत्तर दे  चुका

 हमने  इसका  पुरा  चित्र  यहां  उपस्थित  किया  gi  वह  दिन  दूर  नहीं जब  दोनों  संयंत्र

 के  साथ  मिल  कर  रूस  की  सहायता से  स्ट्रेप्ट्रोमाइसिन  के  दो  कारखाने  यहां  लग

 जायेंगे  ।  उसी  समय  पता  लगेगा कि  किस  कारखाने  में  किस  लागत  पर  कितना  माल  तेयार  होता  है  ।

 यह  बात  मैं  सभा  में  हरनेक  बार  कहता  रहा  हूं  कि  परियोजना  सम्बन्धी  बातों  को  उत्पादन  की  लागत

 पर  ही  अधारित न समझना न  समझना  चाहिये ।  हमें  के  बारे  में  तो  पता  हे  ही  ।  प्राक्कलन  तेयार

 करने
 के  बाद  भी  बहुत  सी  बातें  श्राज  उपस्थित  होती  हैं

 प्रौढ़
 लागत  में  परिवहन  जाते  हैं

 ।
 रूसी

 औषधि  परियोजना  सम्बन्धी  प्रतिवेदन को  हम  शभ्रन्तिम रूप  देने  का  प्रयास कर  रहे  हैं  ।  यह  बड़ी

 व्यापक  योजना  है  ।  भ्र लक ली  अल्फा तथा  अन्य  शल्य-चिकित्सा  सम्बन्धी

 उपकरणों का  उत्पादन  देश  में  लगभग  ३१५  से  ४०  करोड़  रुपये  तक  का  हो  शोष  बातें  तो

 राजनैतिक  यदि  माननीय  मित्र  चाहें  कि  वे  अमुक  प्रकार  की  शीशी  की  दवाई  का  हीਂ  प्रयोग

 करेंगे तो  उनके  लिए  ऐसा  कर  दिया  किन्तु  हम  राजनीति में  नहीं  पड़ते  ।  जो  देश  हमारी

 करना  चाहे  हम  उसे  स्वीकार  करते  हम  दुनिया  के  प्रत्येक  देश  के  साथ  दोस्ती  रखते  हैं
 ।

 हमने  सोवियत  रूस  की  सहायता  भी  प्राप्त  की  है  धौर  उसके  लिए  हम  उनका  धन्यवाद  करते  हैं
 ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आधारभूत  कच्चे
 माल  के  अतिरिक्त जो  हमारे  के  मूल्य  का

 ६०

 प्रतिशत  q—tfaeet  मुद्दा  के  क्षेत्र  में  दूसरी  मुख्य  वस्तु  हे  मशीनें  और  संयंत्र
 ।

 हम  गत  पांच  सात  वर्षों
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 इस  दिया  में मे  पूरा  ध्यान  नहीं  दे  सके  |  za  विदेशी  मुद्रा  के  क्षे क्षेत्र  में  जौ  अभाव  की  भ्रनुभूति  हुई

 qT Q sad  हम  पर्याप्त  सजग  हो  गये  ह  sic  हमने  देश  के  भीतर  a  मशीनों  आदि  के  निर्माण  की  रसा

 ज़ोर दे  रहे  हें  ।

 सभा  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  गत  वर्ष हम  ८०  करोड़  तक  के  उत्पादन लक्ष्य  पर  पहुंच

 गये थे  जबकि  tee  में  यह  लक्ष्य  केवल  १०/११  करोड़  रुपये  तक  का  ही  था  ।  इसके  लिये  में  देश  के

 उद्योगपतियों को  धन्यवाद  देता  हं  जिन्होंने  इस  काय म॑  हमारी  सहायता  की  है  ।  सरकारी  क्षेत्र में

 भी  यन्त्र  निर्माण  करने  वाले  कारखानें  अभी  स्थापित  होंगें  ।

 जहां  तक  भारी  मशीनों  के  निर्माण  का  सम्बन्ध  सभा  उनको  स्थिति  से  पहले  से  ही  अवगत हूं  ।

 रांची  प्रयत्  तयार  हो  रहा  हे  ।  हमारा  दल  जकोस्लावे  किया  ae  मारको  में  परियोजना के

 ् वेदनों का का  भ्रध्ययन करने  के  लिये  गया  हें  ।  यह  कारखाना  हमारे  देश  का  गौरव  होगा  क्योंकि  यहां  पर

 HF  बहुत  भारी  मथें  बनेंगी  जो  कि  एशिया  के  wea  सुविकसित  देशों  में  भी  नहीं  बनती  यह

 कारखाना एक  सम्पूर्ण  संयंत्र  बनायेगा  जिस  में  रॉलिंग  मरचेंट  ब्लीचिंग  भलियां

 तेल  wit  खनन  उद्योग  के  विभिन्न  उपकरण  कौर  भारी  मशीनों  के  ea  औजार  भी  बना  करेंगे  ।

 श्री  ने  कहा  कि  पूंजीगत  उत्पादन  के  अनुपात  को  भी  बनाये  रखा  जायगा  |

 मैं  उन्हें  प्रवास  दिलाता  हूं  कि  ४५  करोड़  रुपये  के  निवेश  से  २५  से  ३०  करोड़ तक  के  उत्पादन

 का  ्  कायम  रहेगा  1.0  बने  यह
 ८०

 करोड़  होता  हुआ  १६०  करोड़ तक  हो  जायगा

 अ्रनूपात  पर्याप्त  रूपेण  ae  होगा  ।

 मैं  श्री  मुरारका का  ध्यान  भोपाल  भारी  इलेक्ट्रिकल्स  परियोजना  की  कौर  भी  दिलाना

 चाहता हूं  ।  उन्होंने कहा  था  कि  ४०/५०  करोड़  के  निवेश के  बावजूद  भी  १२  करोड़  का  पुनरावरण

 होगा  |  जेसा  कि  सभा  जानती  है  हमें  परियोजना  में  क्रमिक  कटौती  करनी  पड़ी  ।  पहले  दौर  में

 निवेश की  राशि  भी  कम  कर  दी  गयी  है  ।  wat  कुछ  दिन  पहले  में  ने  कहा  था  कि  हम  सारे

 कार्येक्रम  का  पुनरीक्षण  करने  जा  रहे  हैं  र  दो  पालियां  लागू कर  रहे  हैं  ।  इससे  निवेश  राशि  कौर

 उत्पादन  के  प्रनुपार  में  पर्याप्त  सामंजस्य  स्थापित  हो  जायगा
 |

 यह  सच  है  कि  विद्युत  विशेषकर  cat  झ्ालटरनेंटसे  ट्रांसफर  में  रों  रेक्टीफायर

 यंत्रों  में  यह  अनुपात  उतना  संतुलित  नहीं  हो  सकता  जितना  कि  उपभोक्ता  सामग्री  में  संभव  है  ।

 मशीन  निर्माण  यंत्र  के  प्रतिष्ठित  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  में  भी  हम  ने  इस  दिशा  में

 काफी  प्रगति  की  है  ।  श्री  रामकृष्ण  ने  चीनी  संघ  के  बारे  में  कुछ  कहा  ।  मैं  उन्हें  दिलाता

 हूं  कि
 प्रारम्भ  ही  से  यह  एक  अस्थायी  सा  मामला  रहा  है  ।

 यह  कोई  एकाधिकारपुर्ण संघ  नहीं  है

 न
 ही  यह  समवाय  अधिनियम  के  अ्न्तगंत  पंजीबद्ध  कोई  संस्था  है

 ।  दो
 संघ  बने  हुए  हैं  जिन  में

 तीन  तीन  कारखाने  सम्मिलित  हैं  कौर  इनका  उद्देश्य  चीनी  का  प्रेषण  करना  मात्र  है  ।  मैं  माननीय

 मित्र  को  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  ये  संघ  एकाधिपत्य  का  रूप  कदापि  धारण  न
 ।

 जब  उनका

 अस्थायी  मंतव्य  पुरा  हो  जायगा  तब  उनमें  से  प्रत्येक  अलग  से  चीनी  का  उत्पादन  करन  लगेगा  |

 जहां  तक  ताला  का
 सम्बन्ध

 उस  क्षेत्र  में  भी  हम
 ने

 पर्याप्त  प्रगति  की  है  ॥

 इस  की
 सारी  रहज़नों  का  निर्माण  भी  देश  में  हुआ  करेगा

 ।  आगामी
 दो  वर्षों  में  ६६  प्रतिशत  दैनिक

 उत्पादन  पे. झारस्भ  करके  हम  ata a  sa  fer  में  जायेंगे



 २५४  १८८१  अनुदानों  को  साग  शप

 खैर  इस  समय  मैं  यंत्र  निर्माण  करने  वाले  विभिन्न  प्रक्रमों  के  बारे  में  कुछ  न  कहूंगा  ।  मैं

 इस  समय  केवल  सभा  को  यह  श्रीनिवासन  दिला  देना  area  हूं  कि  तीसरी  योजना  के  तक  हमें

 देश  में  ३००  से  ३४५०  करोड़  तक  की  मशीनरी  की  आवश्यकता  होगी  कौर  हम  ८०  से  ८५  प्रतिशत

 का  निर्माण  देश  में  ही  दोनों  क्षेत्रों  में  लिया  करेंगे  ।  तक  हम  भारी  मशीनों  निर्माण

 देश  में  ही  न  करने  लग  जायें  तब  तक  हमारा  कल्याण  नहीं  हो  सकता  |

 इससे  छोटे  उद्योगों  की  बारी  are  है  ।  सभा  में  छोटे  उद्योगों  के  शारे  में  जो  संतोष

 प्रकट  किया  qa  है  उसके  लिये  मैँ  संसत्सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं
 ।  छोटे  से  मेरा

 ares  नारियल  ज़दा  उद्योग  ifs  से  है  ।  द्वितीय  योजना  की  २००

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  इसके  लिए  है  ।.  हम  व्यय
 कर

 चुके  हैं  सनौर  योजना  आयोग

 इत्यादि  से  कहने  रहे  हैं  कि  यदि  देश  का  सामूहिक  औद्योगीकरण करना  है  तो  निश्चित  रूप  से

 हमें देश  के  .  कोने-कोने
 में

 उद्योगों  की  स्थापना  करनी  होगी
 ।  इस  कारण  तृतीय  योजना  में

 अधिक  धन  व्यवस्था  करनी  होगी
 1.  जब  ५००/६००

 क्रोड़  रुपये  की  इस
 में

 नहीं  की  जाती  तक  सामूहिक  देश  की  औद्योगिक  प्रगति  करना  संभव  नहीं  दीखता  |  मैं  यह

 श्रीनिवासन
 भी

 दिलाता  हुं  किस्म  यहां हरेक  पाई  को  भी  बड़े  समझ  कर  व्यय
 करेंगे  ताकि  उससे

 से  अधिक  रोजगार
 at

 व्यवस्था  सके  site  रोजगार  भी  लाभदायक  ही  हो  ae  तभी

 हो  सकता  है  जब  कि  पर्याप्त  धन-राशि  हो
 ।

 लाभप्रद  रोजगार  की  व्यवस्था  के  लिए

 इससे  श्रमिक  कोई
 भी

 सांधन  नहीं
 कि

 हम  लघु  उद्योगों
 को

 देश  में  उन्नत  करें  ।

 इस  प्रशन  पर
 भी

 मैं
 अब

 अधिक  कुछ  न  कहूंगा  क्योंकि  मैं  दूसरे  fear  की  कौर  जाना

 चाहूंगा  का  उल्लेख  श्री  मुरारका  ने  किया  हैं  च्  तथा

 PEN  क्रम  के  पर्चा  इस  अधिनियम  में  हरनेक  परिवहन  हो  चुके  हैं  ।

 योजना  में
 भी

 कुछ  सीमा  तक  उद्योग  सम्बन्धी  तत्व  का  समावेश  था  ।  दूसरी  apa  में  तो

 पुरज़ोर दिया  ही  मया  ।  इसी  के  साथ  बाड़ी  पर  भी  काफ़ी  जोर  दिया  यदि हम

 एप  देवा  AT  जलता  कह  SRT  च सा" सध  चाहा  acl  देखे  कायत  करतार  लगाने  दे  डी
 are  हल  की  जा  है  ।  जहांतक  भ्र धि नियम  के

 सम्बन्ध  है  सदैव  पर

 न्रिचार जाता  है  हम  देर  उसकी  T ALY  दूर
 करने  Pied

 mae  ry BC  है  ।  प्रधान  मंत्री

 द्वारा  PeUsE  में  दिया  गया  उद्योग  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य
 एक

 व्यापक  है  ।

 झंडी
 उस

 अधिनियम के
 का

 कोड़े  ae  asa  है  1:  देश  की  Gait

 aes  उन्नति  हो  रही  है  ।

 इस  afta,
 श्री  सारिका  ने  बताया  चीज़ों  रहता  चाहिए  ।  एक

 at  यहं  कि
 कुछ  लोंगों

 के
 हाथों

 म॑
 झा थिक  सत्ता  का  केन्द्रीकंट्थ  Laka  ड्  सम्बन्ध  में

 जाने  वाली  श्रनुज्ञप्तियों  की  ओर  ध्यान  से  देखेंगे  तो  ज्ञात  होगा  कि  इस  में  बहुत  से  नये
 आ

 रहे  हैं.प्रौरं  झीकं  स्थिति  के  ऊंची  की  बुनियाद  अधिक  व्यापकं  विशाल

 जा  et है  ।
 हम  नें

 इस
 बात

 से
 बचना  किं  कुछेक  लीग

 के  में  ही  का  एकाधिपत्य

 ot  पावे  ।  में  सभा  की  आवासन  दिलाती
 है

 कि  ह्म  ने  f  सावधानी से

 रखी  है  1'  तो
 इस

 बाते  का  हे  किं
 बरेत

 ate
 aa

 लेंगे  मैदान
 में

 नहीं  आतें
 ।

 यह
 ही  &  कितनी  प्रतीकों  नहीं  की  ज  सकती  ।  हमें  तो  यंह  देखना  हैं  कि  चाहें  किसी  भी

 कार  हों  उद्योंगों  की  स्थापना  होनी
 '

 चाहिएं  1.  किन्तु  da  भी  हैम  व्य  cad  हैं  कि  एके  हाथ

 में  सत्ता  a  wat  पावे

 _  रसरा  प्रश्न  क्षेत्रीय  पिछड़ेपन  से  सम्बन्धित

 ।  इस  सम्बन्ध में  मुझे  सभा  के  साथ  पूरी

 ।
 मैं  भी  उस  क्षेत्र  का  निवासी  हूं  जोकि  १९४७  तक  दोहरी  दासता  की  जंजीरों  से  जकड़ा
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 [at  vars

 था
 ।

 इस  कारण  मुझे  इस  क्षेत्रीय  पिछड़ेपन  का  पूरा-पुरा  भान  है
 ।

 यों  तो  समूचे देश  की

 औद्योगिक प्रगति  ही  प्रख्यात  साधारण  है  इस  कारण  जब  तक  देश  के  औद्योगीकरण  की  गति  को  तेज

 झर  गहन  नहीं  बनाया  जाता  तब  तक  इस  प्रकार  की  को  दूर  करना  कठिन  हो

 यद्यपि  इन्हें  कम  तो  धीरे-धीरे  किया ही  जायेगा ।

 यदि  हम  झनुज्ञप्तियों  का  विश्लेषण  करें  तो  उन  से  भी  ठीक-ठीक  aaa  हमारे  सामने  प्रस्तुत

 नहीं  होता  |  बहुत  से  प्रसार  करने  वाले  उद्योग  वर्तमान  उद्योग  ही  हैं  इन  भ्रनुज्ञप्तियों  को

 नये  एककों  के  साथ  ही  मिश्रित  किया  जाता  है
 ।
 मैं  ने  स्वयं  इसका  विश्लेषण  किया  था  ।  बहुत सी

 झनुज्ञप्तियां तो  प्रसार  के  लिये  थीं  ।  जब  नयी  श्रनुज्ञप्तियां  दी  जाती  हैं  तो  सब  से  पहले  उन  क्षेत्रों

 या  जिलों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जिन  में  बहुत  कम  कारखाने  लगे  हुए  हैं

 जहां  तक  प्रसार  का  सम्बन्ध  यह  आवश्यक  नहीं  कि  एक  कारखाने  का  प्रसार  उसी  स्थान  पर

 हो  जहां  वह  लगा  हुआ  है  ।  किन्तु  हम  तब  भी  पिछड़े  क्षेत्रों  का  ध्यान  रख  रहे  हैं  ।  दूसरे  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  विकास  के  लिये  हम  ने  लघु  स्तरीय  उद्योगों  के  प्रतिष्ठान  बनाये  हैं  ।  हम  ने  प्रतिवेदन में  इनका

 विशेष  उल्लेख  भी  किया  है  ।  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  को  निरन्तर  हिदायतें  दी  जा  रही  हैं

 कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  विकास  की  कौर  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाये  ।

 कल  एक  ऐसे  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  जहां  काफी  उद्योग  कहा  कि  उनका  राज्य  भी  पिछड़ा

 हुआ है  ।  इसी  प्रकार  बम्बई  के  एक  मित्र  ने  कहा  कि  बम्बई  नगर  को  छोड़कर  शेष  सारा  राज्य  भी

 औद्योगिक  दृष्टि  से  विकसित  है  ।  यही  शिकायत  हमें  देश  के  प्रत्येक  भाग  से  मिल  रही  है
 ।

 अब  यदि  हम  इस  सारे  चित्र  को  उत्तर  शादी  राज्यों  के  संदर्भ  से  देखें  तो

 हमें  विदित  हो  जायगा  कि  देश  का  कल्याण  तभी  हो  सकता  है  जब  सारे  देश  में  उद्योगधंधों  का  जाल

 बिछा  दिया  जाय  ।  हम  उसी  ध्येय  को  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  तीसरी  योजना  बनाने

 wag  भी  हम  समझते  यह  ध्यान  रखा  जायगा  कि  भ्रधिकाधिक  उद्योग  उन्हीं  क्षेत्रों  में  स्थापित

 किये  जायें  जहां  awa  ज्यादा  प्रौद्योगिक  प्रगति  नहीं  है  ।

 वस्त्रोद्योग  तथा  सीमेंट  के  मामले  में  हम  नये  कारखानों  की  भ्रनुज्ञप्तियां  उन  क्षेत्रों
 के

 लिए  नहीं  दे  रहे  जहां  यह  पहले  से  ही  उत्तर  प्रदेश  में  जहां  १२  चीनी  कारखाने  लगाने  की

 भ्रनुज्ञप्तियां दी  गयी  हैं  वहां  ६०  कारखाने  स्थानों  पर  लगाने  की  श्रनुज्ञप्तियां  दी  गयी  हैं
 ।

 हम  उद्योगों  के  ठीक  वितरण  का  यथेष्ठ  प्रयास  करते  हैं  ।  जिन  क्षेत्रों  में  सीमेंट  का  अभाव  है  हम

 उन्हीं  में  नये  कारखाने  लगाने  की  अनुमति  प्रदान  कर  रहे

 सारांश  यह  है  कि  जो  बातें  श्री  मुरारका  ने  कहीं  उन  सब  को  में  रख  कर  पहले  से  ही

 सरकार  उचित  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 मैं  सभा  का  ध्यान  वस्त्रोद्योग  के  कारखानों  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  बनी  राष्ट्रीय

 औद्योगिक  विकास  निगम  की  योजना  की  कौर  भी  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 यह  योजना  पांच  वर्ष  की

 च्  कालावधि  के  लिये  ऋण  देकर  चलायी  जाने  वाली  योजना  है  कौर  इसका  उद्देश्य यह  है  कि

 वस्त्रों  के  कारखाने  सर्वेक्षणों  तथा  लम्बी  जांच  पड़तालों  के  चक्कर  में  फंसने  की  बजाय  नवीन

 को  मारतीय  निर्माताओं  से  खरीद  सकें  a  इस  योजना  से  फायदा  उठा  सकें
 ।

 मुझे  वादा है  कि

 जो  देश  के  उद्योग  का  आघार  इस  योजना  से  पूरा  फायदा  उठायेगा  कौर  पटसन  के

 कारखानों  की  भांति  शीघ्रातिशीघ्र  नवीन  परिस्थितियों  के  अनुसार  ढल  कर  को  भी  फायदा

 बहुंचापेगा ।



 २५  १८८१  अनुदानों  की  मांगों  पर  मुखबिर  ५५८७

 के  बारे  में

 श्रनुदा तों  की  मांगों  पर  मुखबिर  के  बार  में

 कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  आपकी  अनुमति से
 में  एक  महत्वपूर्ण

 को  उठाना  चाहता  हूं  ।  कार्यक्रम के  अनुसार  हम  डेढ़  घंटा  पीछे  इस  कारण
 सभा

 को

 अनुदानों  की  मांगों  पर  मुखबंध  के  बारे  में  निचय  कर  लेना  चाहिए
 ।  दा निवार

 को  ३-३०  प०  प०७

 पर
 हमें  गेर-सरकारी कार्य  लेना  होगा  ।  सामान्यतया  मुखबंध  ५  बजे  लागू  होता  है

 ।  किन्तु  वार

 को  हमारे  पास  पुरा  समय  नहीं  है  ।  इस  कारण  मुखबंध  के  बारे  में  प्रभी  से  सभा  को  निश्चित  रूप

 से  ज्ञात  हो  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  से  हम  ने  परामर्श  कर  लिया  है  उन  के  बारे  में  वे  को  बता  देंगे  ।

 एक  तो  यह  हो  सकता  है  कि  हम  शनिवार  को  ढाई  घंटे  तक  गैर  सरकारी  कार्य  लें  शर  फिर  सभा

 १'/,  घंटा  तक  देर  से  बैठे  |  दूसरे  यह  कि  वित्त  मंत्री  सोमवार को  उत्तर  दें  ।  उस  हालत  में  उसी  दिन

 विनियोग  विधेयक  पुरःस्थापित  करना  होगा  कौर  तब  शाराइको  पूर्व-सूचना  की  शर्त  हटानी  होगी
 ।

 सोमवार  को  हमें  विनियोग  विधेयक  पुरःस्थापित  करने  दें  ate  पारित  करने  का  भी  प्रस्ताव  रखने

 दें
 ।

 इस  विधेयक  को  कार्येक्रमानुसार  २१  ...  तक  समाप्त  करना  है  ताकि  दूसरी  सभा  से  यह

 २८  तक  वापस  जाये  ।  ये  कठिनाइयां  हैं  जो  मैं  सभा  के  समक्ष  रख  रहा  हूं  ।

 हुक्म  सिह  (  भटिंडा  )  :
 दूसरा  विकल्प  यह  है  कि  यदि  सभा  चाहे  तो  वित  मंत्रालय

 का  ¢'/,  घंटे  का  समय  कम  किया  जा  सकता  हम  यह  काम  ३-३०  तक  समाप्त  कर  सक  े  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  :  नही ं।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 वित्त  की  मांगें  तो  बड़ीं  महत्वपूर्ण  हैं  ।  हम  गैर-सरकारी

 कार्य  अगले  दिन  भी  कर  सकने  हैं  ।

 fat  प्रभात कार  :
 हम  साढ़े  छः  बजे  तक  बेठ  कर  इसे  समाप्त  कर  सकने  |

 श्री  सत्य  नारायणा सिंह  :  यदि  माननीय  सदस्य  सहमत  हों  तो  हमें  क्या  भ्रांति  है  faq

 दुख  की  बात  तो  यह  है  कि  बजे  के  बाद  यहां  सदस्य  नहीं  रहे  ।

 pret  महोदय
 :

 यह  केवल  डेढ़  घंटे  का  ही  तो  मामला  है
 ?

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हम

 गैर  सरकारी  ्  शनिवार  को  २-३०  बजे  के  स्थान  पर  १२  बजे  शुरू  कर  दें  २-३०  बजे

 के  बाद  जब  तक  बेठा  जा  सके  बैठें  और  मांगों  को  समाप्त  कर  दें  |  सदस्य  यह  चाहते

 हैं  कि  वित्त  मंत्री  सोमवार  को  वाद-विवाद  का  उत्तर  दें  ।  इसलिये  ag  सोमवार  को  ही  उत्तर  दें  ।

 विनियोग  विधेयक  भी  उसी  दिन  पुरःस्थापित  किया  जा  सकता  है  कौर  निपटाया  जा  सकता  है  ।

 इसके  लोक  १६  VeYE/VE  १६८१  )  के  ग्यारह
 चार्ज  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 ।

 a  a
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